H 


१ M ded by Arya Samaj. Foundation j 


SRC CON, को n 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


) è ; 
~ 


x E 


). Gurukul Kangri Collection, 


LE 23 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenngiand eGangotri ps ae य 


C ae 


n ह 0000036 
5 भारतीय ग्रन्थमाला — संख्या __ भारतीय अन्धमाला — संख्या १, ` 


क 


भारतीय Tea x 


> 


ok Digitized by Arya Samaj Foun 
. oe a 


- > र 


60-0. Gurukul Kangri Collection | 


dation Chennai Mek Pace Kagh À 


Digitized by Arye 


R Pla 
: ; L oO 
£ १ j ES qe * $ 
"iR भारतीय ग्रन्थ माला -- संख्या १. "Sms 
cw 


भारतीय शासन 


.. (सन्‌ १६३४ do के विधान के अनुसार संशोधित और परिवद्धित) 


लेखक 


नागरिक शिक्षा, भारतीय राष्ट्‌ निर्माण, नागरिक शास्त्र, 
भारतीय जागृति, ओर भारतीय राजस्व, आदि के 


रचयिता, C 


थापक, भारतीय गन्धमाला, बुन्दाबन _ भि 


गता 
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गत बीस वषे में इस पुस्तक के छः संस्करण समाप्त हुए, 
i अब यह्‌+सातवां छपा है; तथा सन्‌ १६२६ go से इस का 
एक सरल और छोटा संस्करण “सरल भारतीय शासन ? भी 
| पाठकों के सामने है । यह प्रचार इस दृष्टि से तो बुरा नहीं कि 
| हमारे पास इसकी सर्वसाधारण में विज्ञप्ति करने के साधन नहीं 
3 | . थे (और न अब ही हैं ); तथापि जब यह विचार किया जाता है 
` कि यह पुस्तक विविध शिक्षा विभागों द्वारा पसन्द की जाचुकी है, 
ओर देश में राजनैतिक जागृति दिन दिन बढ़ती जारही है, तो 
अवश्य ही मानना पड़ेगा कि अभो प्रचार की बहुत गॉजायश है । 
भारतवष के उज्बल भविष्य में विश्वास रखते हुए, हम उस 
x समय की प्रतीक्षा कर रहे है जब स्वराज्य प्राप्ति के लिये एवं प्राप्त 
"स्वराज्य की सुरक्षा के लिये, प्रत्येक भारत-सन्तान स्वदेश के 
4 * शासन यन्त्र से भलो भांति परिचित रहना अपना धर्म सममेगी। 
तब नागरिकों की भिन्न भिन्न रुचि ओर योग्यता के अनुसार, 
पा को ऐसी पुस्तक के कई प्रकार के, ओर कई कई हजार 
नये नये संस्करणों की मांग, प्रतिवषे ही, होगी, वह 
mam? यह राजनैतिक शिक्षा प्रेमियों के उद्योग 
भूति पर निभर है 


तने में कल्पनातीत समय लगा; कमीशन, कमेटियों, औरं 
रिषदों को gaia aga बनगयी, कभी एक की रिपोर्ट 
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हमने अपना aded समझा | परन्तु साधनों की कमी थी, उधर | 
ओर भी कई प्रकार की बाधाएं आयीं। जेसे तैते gm man गये, | 
| 


श्री० मित्रवर प्रोफ़ेसर दयाशांकरजी दुबे एस. ए. से बहुमूल्य सहा- 
यता ली, कुछ विषयों पर अन्य सञ्ज at से भी विचार विनिमय 
किया, और जो कुछ साहित्य हिन्दी अंगरेजी का इस विषय पर 
मिलसका, उसका अवलोकन किया | फल स्वरूप, Ta) भो बन- 
सकी. यह कृति पाठकों के सामने है। जिन सज्जन से हमें इस 
कार्य में किसी भी प्रकार सहायता मिली दै, उनके हम अत्यन्त 
कृतज्ञ है | 

; इस संस्करण में विधान सन्बन्धी अधिक से अधिक बातें देने | 
के लिये, हमने पहले के कई गौण विषय इससे प्रथक्‌ कर दिये è » 
नवीन विधान की एक खास विशेषता संघ शासन की योजना है, 
इस पर पर्याप्त प्रकाश डालना आवश्यक था । दूसरे खंड में यही || 
कार्य किया गया है । पुस्तक की आकार यथा-सम्भव संक्षिप्त | 
रखने के लिये दूसरे खण्ड की जो बातें पहले खण्ड के समान थी, © 
उनको दोहराया नहीं गया है, वरन्‌ उनके प्रसंग में प्रथम, खण्ड 

के सम्बन्धित प्रों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित +: 


ज्ञान प्राप्त करें कि नवीन विधान में क्या है, वरन्‌ य 
कि विधान कैसा है, वह कहां तक देश की ६ 
की पूर्ति करने वाला है; यह हमें राजनेतिक दृष्टि से दै 
है, या पीछे हटाता है; इसमें क्या सुधार होने चाहि 
ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्यों के पाठकों को इस पुस्तक | 
विषय की यथेष्ट विचार-सामग्री मिलेगी | 


i ic y को 
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स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है,और उसे प्राप्त करने 
के लिये प्रत्येक व्यक्ति को तन मन धन से प्रयत्न करना चाहिये | 
किसी देश के शासन यंत्र को भली भांति समभे बिना, कोई व्यक्ति 
उसके राजनैतिक उत्थान में पूरी तरह भाग नहीं ले सकता। 
अतः भारतवष में राजनेतिक विषयों के ज्ञान का प्रचार करने को 
बहुत आवश्यकता है । जब भारतीय जनता देश को वर्तमान 
शासन पद्धति की त्रुटियों को अच्छी तरह समझने लगेगी और 
संगठित होकर दिलोजान से, उनको हटाने की तथा स्वराज्य प्राप्त 
करने की, कोशिश करेगो तो सफलता अवश्य मिलेगी | 

बड़े हप की बात हे कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में भारतीय शासन 
^ पद्धति पर तीन चार अच्छी पुस्तके प्रकाशित होगयी हैं । मेरे 
d श्री० भगवान दासजी केला की इस पुस्तक की विशेषता यह 


रखने वाली प्रायः सब बातों का स्थूल ज्ञान, सरल 
र दिया गया है । में इस पुस्तक के किसी समालोचक के 
qà सहमत हूं कि वास्तव में wg पुस्तक साधारण लोगों 


द्वक, और सम्पादकों के लिये सुवण अङ्कां क 
पुर क्र की लोक-प्रियता का अनुमान इसी से किया जा 


है कि बड़ोदा ओर गवालियर राज्य, तथा संयुक्त प्रान्त 
ब के शिक्षा विभागों द्वारा यह पुस्तक स्कूलों के पुस्तका- 
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safe कितनी ही राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की पाठ विश्व भे भी 
स्थान मिला हुआ है, और बिना विशेष प्रयत्न किये, A | 
अन्दर ही इसके छः संस्करण समाप्त हो चुके ओर यह सातवां | 
संस्करण पाठकों के सामने है | | 


इस संस्करण में सन्‌ १६३४ Zo के विधान को शासन सम्ब- 
न्धी प्रायः सब महत्व-पूर्ण बातों का समावेश कर दिया गया है | 
इसके लिये पुस्तक में कई नये परिच्छेद जोड़ने पड़े है,ओर आधी 
से अधिक पुस्तक को फिर से लिखना पड़ा हे । बर्तमान शासन 
विधान बहुत पेचीदा है । ag अनेक बारीकियों से भरा है । अँग- 
रेजी का साधारण ज्ञान रखने बाले व्यक्तियों को उसका समभन 
कठिन है। चार सौ से अधिक प्रों में दिये हुए बिधान की महत्व- 
पूण बातों को आलोचना-सहित एक छोटी सी पुस्तक में लाना 
आसान काम नहीं है | मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है fe 
sto केलाजी ने इस काये को संफेलता-पूर्वक कर दिया है | 


राजनेतिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रधान अङ्ग है 
भारतीय शासन पद्धति के ज्ञान बिना भारतीय विद्या 
शिक्षा अपूण है | इस लिये देशी राज्यों, राष्ट्रीय शिक्षा 
के संचालकों, तथा म्युनिसिपेलिटियों और [जला-बोडो 
कि अपने अपने विद्यालयों की पाठ-विधि में इस 
अवश्य स्थान दें । प्रत्येक स्वराज्य प्रेमी व्यक्ति का कते 
वह इस पुस्तक का स्वयम्‌ अध्ययन करे और सवे स 
इसका प्रचार करने में यथा शक्ति सहयोग करे | 


दारागज, लुग ए 
झया अध्यापक 
ता० १-१-३६ 
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८ भारतीय शासन ' सम्बन्धी 
सहायक साहित्य 


शासन का विषय महान है । इस पुस्तक में उसका 
संक्षेप में ही परिचय दिया गया है। जो पाठक इस विषय में 
विशेष अनुराग रखते हों, उन्हें चाहिये कि इस विषय सम्बन्धी 
अन्य उपयोगी पुस्तकों तथा सामयिक पत्र पत्रिकाओं को भी 
अवलोकन करें। साथ ही जिन्हें यह पुस्तक कुछ कठिन प्रतीत 
होती हो, उन्हें पहले इस बिषय की सरल पुस्तके पढ़नी चाहिये 

पाठकों तथा अध्यापकों के लिए हम यहां यह बतलाते हैं कि इस 
विषय में, हमारी कौन-कौनसी पुस्तक कहां तक सहायक हा 
सकती है । 


ध्यमिक श्रेणियों ( मिडल wdi) के विद्यार्थियों को, तथा 

; साधारण योग्यता वाले पाठकों को सबसे पहले हमारी (१) 

5 4 नागारक IAT ( Elementary Civics ) पढ़ना उपयोगी 

' होगा | इस पुस्तक में सरकार तथा उसके द्वारा किये जाने वाले 
विध कार्या का परिचय मिलेगा | 


पश्चात्‌ पाठकों को हमारी (२) सरल भारतीय 
पढ़ना उचित है, इसमें भारतीय शासन पद्धति aqar- 


y 
| 
| 
| 
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भारत सरकार, प्रान्तिक सरकारों BEE ओर 
जिला-बोडा के कुल मिलाकर लगभग दो सो करोड़ रुपये वार्षिक 
आय व्यय कां ज्ञान (४) भारताय राजस्व ( Indian 
Finance ) में मिलेगा | 


राष्ट किसे कहते हैं, वह किस प्रकार, किन किन साधनों से 
बनता है, भारतीय use किस दशा में है, उसके सम्यक निर्माण 
के लिए अन्यान्य बातों में स्वाधीनता की कितनी आवश्यकता 
है, यह बात जानने के लिए (५) ' भारताय राष्ट्र निमाण 
( Indian Nation Building ) का अध्ययन किया जाना 
चाहिये | 


इस अधिकार युग में हमें क्या क्या नागरिक अधिकार प्राप्त 
होने चाहिये, जानमाल की रक्षा, भाषण स्वातन्त्र्य, लेखन और 
प्रकाशन की स्वतन्त्रता, सामाजिक धार्मिक और आर्थिक स्त्र- . 
तन्त्रता आदि का क्या आशय है, हमें किम प्रकार इनकी प्राप्ति तथा ^ 
सदुपयोग का प्रयत्न करना चाहिये, हमारे अपने प्रति तथा दूसरों के 
प्रति क्या कतेव्य हैं, आदि विषयों पर विचार करन के वास्ते (द). 


नागरिक शास्त्र ( Citizen ship ) से सहायता ail 


वतमान समय में भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के 
इस देश को शासन पद्धति इस साम्राज्य के स्वाधीन उ 
` ढंग पर चलाने का प्रयत्न हो रहा है । अतः इस स 
पुस्तक में एक परिच्छेद दिया गया है। इस विषं 
विवेचन, (७) त्रिटिश साम्राज्य शासन” पुर 
गया है । 
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प्रथम संस्करण की प्रस्तावना का कुछ अंश 


शासन क्य यदि कठिन हे तो इस विषय को समभाने के 
। अभिप्राय से कोई पुस्तक लिखना भी सहज नहीं । यह विचार 
| हमें पहिले भी था, ओर कार्य आरम्भ करने पर dl इसकी गुरुता 
ओर भो अच्छी तरह ध्यान में आगयी । परन्तु जिस भाषा का 
प्रचार आज दिन भारतवर्ष की अन्य किसी भी भाषा से अधिक 
हे, एवं जो हमारे राष्ट्र-भाषा होने का सच्चा दम भर सकतो हे 
उस परम हितकारिणो हिन्दी भाषा में शासन जेसे महत्व के 
विषय की मोटी मोटी बातों का समावेश रखने वाली पुस्तकों के 
न मिलने का दुख, जब हमें असहनीय होचला तो अल्प योग्यता 
SI uz शक्ति रखने पर भी, हम इस पुस्तक को लिखने के लिये 
वाध्य होगये | नहीं मालूम, कितने पाठक हमारी कठिताइयों का 
अनुमान कर सकेंगे । X > > हम जानते हैं कि इस पुस्तक के 
कई एक विषयों पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे जासकते हैं, 
परन्तु यह काय योग्यतर पात्रों के लिये छोड़, हमने एक ही खान 
पर सब के दिग्दशेन मात्र से सन्तोष किया है । ४ > > X प्रस्तुत 
पुस्तक से हमारा उद्द श्य aad कि हमारे भारतवासी बन्धु अपनी 


हैं | 


l भगवानदास केला. 


, सरकारी आय व्यय पर ' भारतीय राजस्व ', और 
में ' निर्वाचन नियम ', नागरिकों के साधारण ज्ञान के 
[गरिको के कर्तव्य श्रौर अधिकारों पर “नागरिक 


ERI Si क. जा TAM 
ngo “a * 
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भूल सुधार 


gg ४४-पांचवीं पंक्ति में १०००” की जगह ! २००० * होना 
चाहिये । ं 


प्रष्ट ११४-अन्तिम पंक्ति में 'इन अन्य मद्दो के ” की जगह f 
“उपयुक्त ( क ) से (ज ) तक की मद्दो को छोड़कर | i 
अन्य मद्दो के ? होना चाहिये | : 
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i पहला परिच्छेद 
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शासन पद्धति--उन्नत समाज वाले देशों में एक ऐसों 


स्था होती है जो वहां के निवासियों की सामुहिक उन्नति का 
न रखते हुए आवश्यक नियम बनाए और उन नियमों का 


विविध कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए तीन 
अधिकारियों की आवश्यकता होती है:-- (१) व्यवस्था 


कानूनों पर अमल कराने, उनका अच्छी तरह पालन कराने वाले 
(३) न्याय अर्थात्‌ क्रानूनी अधिकारों की रक्षा करने, और 
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| कानून-भंग के अपराधियों को दंड देने वाले। कहीं कहीं ये तीन 
प्रकार के अधिकारी बिल्कुल प्रथक्‌ पथक्‌ होते हैं, और कहीं कहीं, 

इनमें से दो या तीनों के कार्यं एक ही प्रकार के अधिकारियों के 

सुपुर्द होते हैं । अस्तु, इन तीन प्रकार के अधिकारियों के संगठन 

और कार्य प्रणाली आदि के नियम-संग्रह को शासन पद्धति कहते हैं। 


व्यवस्था--सरकार के कार्य बड़े बड़े राज्यों में दो भागों में 
विभक्त किये हुए होते हैं, केन्द्रीय सरकार के कार्य, और प्रान्तीय 
(या स्थानीय ) सरकार के कार्य । इन कार्यों का संचालन करने 
के लिए क्रमशः केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाएँ क़ानूत 
बनाती हैं । प्रायः केन्द्रीय विषयों को व्यवस्था के लिए दोदो | 
ame होती हैं; प्रान्तीय विषयों के लिए बहुधा एक ही सभा होती c 
है, परन्तु कहीं कहीं दो दो सभाएँ भी होती हैं। इन सभाओं 
के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित*दोते हैं। किसी व्यवस्थापक सभा 
में लोगों का प्रतिनिधि रूप से भाग लेना, एक महत्व-पूर्ण कार्य 
है । इसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों का ही निर्वाचन होना चाहिये ; 
ओर जो व्यक्ति निर्वाचित हों उन्हें बड़े परिश्रम तथा ^ (aam 
से अपने महान कतंव्य का पालत करना चाहिये | £ 


hy शासन कार्य-भिनन भन्न विषयों के कानून बर 
| ही सरकार का काय पूरा नहीं हो जाता। इन mgl: अनुसार | 
व्यवहार करना होता है, सवसाधारण को इनके अनुसार चलाना 


S 


होता है | क्रिसी जगह में क्रानून को अमल में लाने तथा क्रानून- ` U 
भंग के अपराधियों को गिरफ्तार करने, और शान्ति सव्य 
| रखने का काये करने वालों को शासक कहा जा 

सभा को प्रबन्धकारिणी सभा या कार्यकारिणी 


यह सभा भिन्न भिन्न विभागों के आय व्यय का चिद्र बना 


\ 
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व्यवस्थापक सभा में पेश करती है और उसकी स्वीकृति के अनु 
सार सव साधारण से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त कंरती | 
है, ओर प्राप्त आय को खच करती है | किसी क्षेत्र के प्रबन्ध कायं 
की गुरुता को देखकर यह निश्चय किया जाता है कि उसकी प्रबंध- 
कारिणी के कुल कितने सदस्य हों, अथवा एक एक सदस्य के 
सुपुद क्या क्या काय या विभाग te | इसमें समय समय पर 
परिवतन होता रहता है | 


शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा जिला वार होता है | 

~ ~ iN `~ ii 
अपने अपने क्षेत्र में निधारित अधिकार रखते gu ज़िलों के 
शासक तो प्रान्तीय शासक के अधीन होते हैं और प्रान्तीय 


शासक कुछ बातों में ( सार्वदेशिक विषयों में ) केन्द्रीय शासकों 
के अधीन होते हैं 


उन्नत और विकसित राज्यों में शासक पूर्णतया व्यवस्थापकों 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं; इनका वेतन निश्चय करने का अधिकार 
रा. वि सभा को ही होता है | जिस समय यह, जान पड़े कि | 
शासक अपना कतेव्य ठीक पालन नहीं करते, व्यवस्थापकों को | 
E. कि उन्हें उनके पद्‌ से हटाने का आन्दोलन करें । 


$ नुभवों से, शासकों ( या सन्त्री मण्डल ) को उनके पद्‌ 
हटाने के लिए एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो 
Al वेध राज तन्त्र या लोक तन्त्र राज्यों में व्यवस्थापक सभा 
कोअ नु देखकर या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने पर, 
' वे त्याग पत्र दे देते हैं 


अब हम सरकार के तीसरे अङ्ग, न्याय का विचार करते हैं | 


या कार्य-किसी देश के सुप्रबन्ध के लिए समय समय 
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qx यह भी विचार करना आवश्यक होता 8 कि किसी स्थान में 
किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ने क्रानून का उल्लंघन तो नहों 
किया है। कानून जैसे नागरिकों के लिए होता है, Ta ही शासकों 
अर्थात्‌ सरकारी कर्मचारियों के वास्ते भी होता है। अपनी रक्षा 
ओर उन्नति के लिए नागरिक अपने बहुत से अधिकार s 
को दे देते हैं, तथापि उन्हें भी कुछ अधिकार रहते हें । यदि 
किसी समय नागरिकों और शासकों में किसी विषय पर मत-भेद 
हो तो उसका निपटारा करने के लिए न्यायालय होते हैं । बे यह 
भी विचार करते हैं कि यदि दो या अधिक नागरिकों का पारस्प- 
रिक झगडा है तो क़ानून की दृष्टि से किसका पक्ष उचित है, और 
किसका अनुचित | ऐसे विचार या निर्णय को ' न्याय ! कहते हैं, 
ओर इस काय को करने वाले न्यायाधीश, जज या मुन्सिफ़ आदि 
कहलाते हैं । न्याय का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है, जब वह 
सस्ता और निष्पक्ष हो | उसमें उति, रंग, धनी और fada, राज- 
कर्मचारी और नागरिक, आदि का लिहाज न होना चाहिये । 
विशेषतया पराधीन देशों में, राजनेतिक विषयों में बहुधा अन्याय 
होने, शासकों के चुटि-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने,और * ' 
जाति के आदमियों से अनुचित रियायत होने की सम्भावना रहती 


का अधिकार शासकों के अधीन न होकर, व्यवस्थापक संर 
Hi के अधीन रहना चाहिये। और, किसी भी दशा में न्याय : 
WW शासकों के सुपुदे न होना चाहिये। ga: विशेषतया फौजदा 
|| | मामलों में यह सर्वथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश अभिर 
॥ | इस लिए उन्नत राज्यों में अभियुक्त की जाति तथा देश के 
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सुयोग्य सज्जनों की  जूरी ” या पंचायत द्वारा विचार होने को 
प्रथा है। जूरी यह विचार करती है कि अभियोग को वास्तबिक 
घटनाएं क्या हैं । उन घटनाओं के आधार पर, जज तत्सम्बन्धो 
क्रानूती निणय सूचित करता el 


अस्तु, हमने संक्षेप में सरकार के तीनों Het का वणन करके 
इनके महत्व का दिग्दशन करा दिया । अपने अपने स्थान पर 
सभी उच्च हैं । प्रत्येक के अपना अपना कतव्य भलो भांति पूरा 
करने में ही राज्य की, और देशा के नागरिकों की, उन्नति है । 


इस पुस्तक में भारतवष की शासन पद्धति का वणन किया 

| जायगा, इस लिए यह जान लेना आवश्यक है कि इस देश के 
राजनैतिक भाग कितने हैं, तथा SAFI RAIRA और जनसंख्या 

आदि क्या है। 


A 


भारतवर्ष के राजनैतिक भाग-राजनैतिक दृष्टि से भारत- 
वर्षे के पांच भाग हैं:-- 
9 WA राज्य | 
wit राज्य | 
yA ब्रिटिश या अंगरेजी भारत | 
“ ४--अन्य विदेशी राज्य | 


| इन पांचों भागों का क्षेत्रफत कुल मिलाकर लगभग उन्नीस 
लाख quie और जनसंख्या लगभग छत्तीस करोड़ है | उपयक्त 
[गों राज्यों और ब्रिटिश भारत की ही शासन पद्धति 

l x सविस्तर कियो जायगा । यहां अन्य भागों के 
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स्वाधीन राज्य--भारतवर्ष में स्वाधीन राज्य केवल 
नैपाल और भूटान ही हैं । इनकी सीमा पर भारत सरकार का 
रेजीडेंट रहता है, पर उसे इनके आन्तरिक राज्य प्रबन्ध में हस्त- 
क्षेप करने का कुछ अधिकार नहीं होता । 


नैपाल, हिमालय के दक्षिण में, अधिकांश में पहाड़ी राज्य है। | 
इसकी लंबाई पांच छःमील से अधिक,ओर चौडाई लगभग एकसो | 
चालीस मील हे । सन्‌ १६३१ ३० की मनुष्य-गणना के अनुसार 
यहां का क्षेत्रफल चव्वन हज़ार वगेमील, और जन संख्या छप्पन 
लाख है। नेपाल में छोटे बड़े कुल २२ राज्य हैं। यहां का प्रधान 
शासक “महाराजाधिराज श्री पांच सरकार! कहलाता है । वस्तुत 
शासन कार्य का सम्पादन प्रधान मंत्री करता है, यह महाराज तीन 
सरकार” कहलाता है | इससे नीचे जंगी लाट होता है, बह इसके 
देहान्त के बाद इसके पद का “अधिकारी होजाता है | अंगरेज 
सरकार इस राज्य को प्रति वषं दस लाख रुपये भेंट करती है | 
यहां के क्रायदे क़ानून प्राचीन हिन्दू शास्त्रों के अनुसार हैं। शासन | 
पद्धति में कठोरता है, चोरी डाके आदि को रोकने का कड़क 
है । मुकदमे स्वयं 'तीन सरकार’ सुनते हैं, उनमें y 3 आव- 
श्यकता नहीं होती । à 


| 
| 
| 

सन्‌ १६३१ Fo की मनुष्य-गणना के अनुसार भूट 
क्षेत्रफल बीस हजार बगे मील, और जन संख्या ढाई a i E 
इसे भारत सरकार से सालाना एक लाख रुपया See J और | 


यह बाहरी मामलों में उसकी सलाह से काम कर । भीतरी . 
मामलों में यह स्वतन्त्र दै | प्रधान शासक महाराजा कहाता है। ' 
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देशी राज्य 

संख्या देशी राज्य SENEI जन संख्या 
E (वग मील) | (सन्‌ १६३१३०) 
हैदराबाद be ८२,६६८ | १,४४,३६,१४८ 
२ | मेसूर --- | २६,३२६ | ६४,४५७,३०२ 
३ | बड़ौदा si ८,१६४ | २४,४३,००७ 
४ | कशमीर E ८४,५१६ २६,४६,२४३ 

५ | गवालियर Es २६,३६७ ३५,२३,०७० 
६ | fama ० २,८१८ १,०६,०८८ 

७ | पश्चिम भारत एजन्सी ३४,४४२ ३६,६६,२५० 

८ | पंजाब एजन्सी ... ३१,२४१ ४४,७५२,२१८ 

६ | पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत . २२,८३८ | २२,४५६,२२5 

१० | बिलोचिस्तान एजन्सी ८०,४१० ४,०४५,१०६ 

| ११ | मध्य भारत एजन्सी ५१,५६७ ६६,२२,७६० 

| १२७ राजपूताना एजेन्सी १,२६,०५६ | १,१२,२५,७१२ 
S १३ | मदरास एजन्सी ... १०,६६८ ६७,५४४, ४८४ 
| १४ पंजांब में woe ५,८२० ४,२७,७८७ 

| १५ बिहार उड़ीसा में २८,६४८ | ४६,५२,२०७ 
any d a में T ५,४३४ | — ६,७३,३३६ 
ae र बम्बई में we | २७,६६४ | ४४,६३८,३६६ 
. १८ | मध्य प्रान्त मै ... ३१,१७४ | २४,०३,२१४ 
jo ee [१६ आसाम में om १२,३२० ६,२५,६०६ 
; wae से: ४,६४३ १२,०६,०७० 
i, ७,१२,५०८ | 5,१३,१०,८४५ 
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ब्रिटिश भारत न खाल 
Ta क्षेत्रफल जन संख्या 
Si! lins (adma) | (सन्‌ १६३१ ई०) 
आसाम ५५,००० |... 5९,२२,००० 
बंगाल ७८,००० | ५,०१, ९४,००० 
बिहार ६६,००० ३,२३,७२,००० 
बस्बई ७७,००० १,८०,४४,००० 
मध्य प्रान्त ओर बरार — ६६,००० | १,५३,२३,००० 
ngua १,३६,००० | 8, %3 28,000 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त १४,००० २४,२५,००० 
उड़ीसा # २२,००० ६६,०४५,००० 
पंजाब ६६,००० २,२५,८१,००० | । 
संयुक्तप्रान्त आगरा AAA] १,०६,००० I. | 
faa ४६,००० | | 


गवर्नरो के प्रान्त 
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बमा--यह अब तक त्रिटिश भारत का ही एक प्रान्त था । 
सन्‌ १६३४ $o के शासन विधान से इसे भारतवर्ष से प्रथक 
करके, इसके लिए gan शासन व्यवस्था निर्धारित कर दी 
गयी है | इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ज्ञातव्य हैं । 


उन्नीसबीं शताव्दी के मध्य में भारतवर्षं पर अधिकार कर 
लेने के बाद, अंगरेजों ने बमौ लेने का प्रयत्न किया, और उक्त 
शताब्दी के अन्तिम भाग में उसे क्रमशः प्राप्त कर लेने पर न्रिटिश 
भारत के अन्तगेत एक प्रान्त बना दिया; कारण, अङ्गरेजो को 
उसके लिए अलग सरकार स्थापित करने की सुविधा न थी, 
ओर बर्मा को जीतने में भारतवष के ही जन धन का उपयोग 
हुआ था। बर्मा अपनी पैदावार के कारण अङ्गरेजो के लिए बहुत 
लाभप्रद रहा, और, विशेषतया मिट्टी के तेल के कारण आधुनिक 
मोटर तथा वायुयान के युग में, यह राजनेतिक दृष्टि से भी साम्राज्य 
के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ । इसके अतिरिक्त, सिंगापुर 
में जल सेना का केन्द्र बनाने की योजना से बर्मा का महत्व और 
Rd गया | ऐसी स्थिति में, त्रिटिश भारत में स्वातन्त्र्य आन्दो 


मशः अधिकाधिक अग्रसर होने से, अंगरेज़ों को उसके 


सं T4 vi के भी खतन्त्र हो जाने की आशङ्का होना स्वाभा- 

जौ . sg अंगरेजो ने उसे ब्रिटिश भारत से अलग 
B का प्रयत्न उठाया, और इसके विविध कारण उपस्थित 
किये | यह बताया गया कि ag कार्य बर्मा-निवासियों को इच्छा 
ओर हित को लक्ष्य में रखकर किया जा रहा है | परन्तु बर्मा की 
कौंसिल ने तथा कितने ही नेताओं ने यह स्पष्ट सूचित कर दिया 
| SE बर्मा निवासी, बर्मा के ब्रिटिश भारत से पथक्‌ किये जाने के 
हैं | भारत और बर्मा का इतने समय तक ऐसा घनिष्ट 


कि भारतवासियों को बर्मा,का भारत ATAR किया 
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जाना कदापि रुचिकर नहीं हो सकता । तथापि भारतवासियों का 
यही कथन रहा कि प्रथक्करण का निश्चय बर्मा की जनता की 
स्वन्त्रता-पूबक प्रकट की हुई इच्छा के अनुकूल होना चाहिये | 
परन्तु इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और, अब बर्मा 
के लिये प्रथक शासन पद्धति का निर्माण कर दिया गया है । 


यहां की सरकार वे सब कार्य करती हैं जो भारतबषे में 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार करती हैं, अर्थात्‌ यहां शासन 
सम्बन्धी विषयों का केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों में विभाजन 
नहीं किया गया है। यहां का प्रधान शासक गवर्नर है, और 
उसका सम्राट से सीधा सम्बन्ध है। सपरिषद्‌ सम्राट ऐसे भी 
नियम बना सकता है जिनसे बमा के मुद्रा-विषयक सम्बन्ध निय- 
सित हों, जो बर्मा के भारतवर्ष से प्रथक्‌ किये जाने से पूर्व क॑ 
पारस्परिक समभोतों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक 
प्रतीत हों, तथा जिनसे इनके पारस्परिक व्यापार की अनुचित 
वाधाओं का निवारण और बर्मा के आर्थिक हितों का संरक्षण 
हो। बर्मा के लिए अलग रिजव बेंक नहीं है, ys का ही 
Rat बेंक बर्मा सम्वन्धी कायं भो करता है । बम थापक 
मंडल की दो सभाएं है:-(१) सीनेट और (२) A ध सभा 
( हाऊस-अआफररिप्रेजेन्टेटिव ) | सन्‌ १६३१ ३० की aga गणना 
के अनुसार यहां की जनसंख्या एक करोड़ सेंतालीस लाख, और 
क्षेत्रफल २ लाख ३३ हजार वर्गमील है | * ye 
* q 

अन्य [विदेशी राज्य--भारत के अन्य विदेशी राज्यों 
अभिप्राय उन भागों से है जो अंगरेजों के अतिरिक्त अन्य यो c 
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मील और जन संख्या तीन लाख से कुछ कम है । इन स्थानों में 
पांडेचरी मुख्य है। यही इन सब की राजधानी है, जिसमें इनका 
प्रबन्ध करने के लिए एक गवर्नर तथा उसकी सहायताथ एक 
मन्त्री, कुछ विविध विभागों के सेक्रटरी, और एक न्यायाध्यक्ष 
रहते हैं । फांस की भारतीय प्रजा को एक ऐसा अधिकार प्राप्त है, 
जो ब्रिटिश भारत के निवासियों को भी प्राप्त नहीं है; अर्थात्‌ 
तीन लाख से कम जन संख्या के रहते, वे अपनी ओर से दो 
प्रतिनिधि फाँस की पालिमेंट में भेज सकते हैं । 


गोवा, डामन, और डयू पुतंगाल के अधीन हैं । इन तीनों 

स्थानों का क्षेत्रफल साढ़े चौदह सौ anata ओर जनसंख्या 

| लगभग छः लाख है । इन स्थानों के लिए एक गवनेर-जनरल, 

| गोवा ( राजधानी ) सें रहता है । उसकी प्रायः पांच साल में 

बदली होती है । उसकी प्रबन्धकारिणी और व्यवस्थापक दोनों 
प्रकार की सभाएं हैं | 
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ब्रिटिश साम्राज्य ओर भारतवर्ष 


प्राकथन--भारतवर्ष के शासन का ब्रिटिश पालिमैंट, और 
इंगलेंड# के बादशाह ( भारतवप के wg) से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | ब्रिटिश भारत तो इनके अधीन ही है; यहां जो शासन पद्धति 
प्रचलित है, वह ब्रिटिश पार्लिमैंट द्वारा निश्चित की गयी हे, और 
वही इसमें सुधार करती है । पुनः यहां का शासन इंगलेड तथा 
उसके स्वाधीन उपनिवेशों की शेली पर चलाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। इसलिए, भारतीय शासन पद्धति को अच्छी {तरह 
समभने के वास्ते, त्रिटिश सामाज्य की शासन पद्धति जान लेना 
उपयोगी है; यहां कुछ मुख्य मुख्य बातें दी जाती हैं it 


वंश के ही कारण पैत्रिक सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है 
अपने गण कमांनुसार नहीं होत। | सिंहासन का अधिकारी 
गरोटेष्टेंट मत का ही ईसाई हो सकता है, रोमन केथलिक मत का 


बादशाह आर शाहा खानदान--इगलंड > हे 


# इस पुस्तक में इङ्गलेंड से अभिप्राय ब्रिटिश संयुक्त राज्य अर्थात्‌ 


इङ्गलेंड, XS, तथा weds, और उत्तरी ane a है इन 
इंगलेंड ही प्रधान है । 

† इस विषय का सविस्तर वर्णन, स्वतन्त्र रूप सै, 
माला की “ ब्रिटिश साम्राज्य शासन ' पुस्तक में किया गर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


d 


| 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रटिश साम्राज्य और भारतवषे १३ 


इसाई नहीं हो सकता । पुरुष भी गद्दी पर वेठ सकता है और खी 
भी;परन्तु शाही खानदान में भाई का अधिकार,बहिन के अधिकार 
से अधिक माना जाता है | बादशाह के बड़े लड़के को 'प्रिंस-आफ़ 
tea’ (युवराज ) कहते हैं । शाही परिवार के खच के लिये प्रति 
वष पार्लिमेट द्वारा निर्धारित रक्कम दी जाती है। इस रक्कम के 
अतिरिक्त, सम्राट राष्ट्रीय कोष से अपने लिए और कुछ. wd 
नहीं करता ।# 


बादशाह के अधिकार--यद्यपि बादशाह के कुछ ऐसे 
| भी अधिकार हैं, जिनका वह पार्लिमेंट की सम्मति या स्वीकृति 
| बिना उपयोग कर सकता है, परन्तु आम तौर से वह इन 
> अधिकारों को अपने मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं 
लाता | ब्रिटिश शासन पद्धति का एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि 
[दशाह कोई गलती नहीं कर सकता | बात यह है कि ag किसी 
भी राज्य-काय का उत्तरदायी नहीं । सब कामों के उत्तरदाता 
मन्त्री हैं, उनकी सम्मति या अनुमति बिना बादशाह कुछ न 
करता | जिन प्रस्तावों को पारलिमँट स्वीकार करले, वह नियम 
बन जाते हैं | बादशाह के हस्ताक्षर रीति पूरी करने के लिए 


— Uan] rh SLA 


4^9 


कराए 
१ है 
| | पार्ल्मिंट--ब्रिटिश पार्लिमेंट की दो सभाएं हैं, अङ्गरेजी 
' d सरदार सभा या 'हाऊस-आ।फ़-लाड़ स' (House of Lords) 


और प्रतिनिधि सभा या 'दाऊस-आफ़-कामन्स! ( House of 
ge यह बात भारतीय नरेशों के लिए बहुत अनुकरणीय है, जो अपने 
i » कम आय वाले राज्य के कोष से, श्रपने व्यक्तिगत या 
के लिए बढ़ी बड़ी रक्कमे ख़चे कर डालते E, और उन 
या सीमा नहीं रखते । 


C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m d 


शका... शि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ भारतीय शासन 


Commons ) | लाडंस' का अर्थ है स्वामी या प्रभु, और 
FAA का अर्थ है सब साधारण | सरदार सभा में लगभग 
७०० सदस्य हैं | इनमें से छः सो से अधिक वंशागत हें, ये लोग 
प्रायः स्वभाव से ही परिवतन-विरोधी या अनुदार होते हें । देश 
के व्यवस्था कार्य में इनका हाथ होने से जहां क्रांतिकारी परि- 
बर्तनों को रोकने में सहायता मिल सकती है, वहां यह बड़ी हानि 
| भी है कि इनके कारण कोई सुधार होने में बहुत बिलम्ब हो 
| जाता है | 
| प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनकी संख्या 
सौ पन्द्रह है | fat को निर्वाचन अधिकार पुरुषों के समान 
है | इस सभा का प्रत्येक रौर-सरकारी सदस्य ४०० पॉड वार्षिक 
वेतन पाता है | सदस्यों का निर्वाचन प्रायः पांचवें वष होता है। 


व्यवस्था--कोई क़ानून (ऐक्ट ) बनने से पहले सम्राट- 
ओर पालिमेंट की दोनों सभाओं का एक मत होना आवश्यक है 
साधारण तौर से क्रानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं 
(१) सावजनिक, जो जनता के सम्बन्ध में हों, (२) व्यक्ति: . 
गत, जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से सम्बन्ध रखते ` 
हों, (३) धन सम्बन्धी, जो सावजनिक कामों के लि ig रुपया 
I देने या टेक्स लगाने आदि के सम्बन्ध में हो। घन सम्बन्धी 


कर सकती है, लेकिन सरदार सभा धन सम्बन्धी मसविदो का | 
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जाता है, और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर वह क़ानून बन 
जाता है। इन विशेष दशाओं के अतिरिक्त, साधारणतः इर एक 
मसविदा सम्राट्‌ की स्त्रीक्ृति पाने से पूर्व, दोनों सभाओं में तीन 
बार पढ़ा जाना और पास होना आवश्यक है | प्रायः दोनों सभाएं 
सहमत हो जाती हैं, या मत भेद की दशा में कुछ समझौता कर 
लेती हैं । यद्यपि पार्लिमेंट के शासन और प्रबन्ध सम्बन्धी भो 
अधिकार हैं, उसने अपने ये अधिकार छोटी छोटी संस्थाओं-- 
frat कौंसिल, मंत्री मण्डल आदि--को दे दिये है । 


गुप्त सभा बादशाह को शासन कार्य में परामश देने के 
लिए एक गुप्त सभां अर्थात्‌ प्रिवी कौंसिल? रहती है। इस के 
सदस्यों को बादशाह स्वयं नियत (एवं बरखास्त) करता है। 
राजनेतिक महत्व या राज्य परिवार से सम्वन्ध रखने वाले 
व्यक्ति, तथा मंत्री मंडल के सदस्य आदि इस सभा के मेम्बर होते 
& i सभा का प्रधान ‘SS प्रेसीडेन्ट' कहलाता है,यह हमेशा मंत्री 
मंडल का सदस्य होता है। बादशाह का देहान्त होने पर, गुप्त सभा 
का अधिवेशन होकर उस ( बादशाह ) का उत्तराधिकारी नियत 
किया जाता है,जो ends के प्रचलित क्रानूनो के अनुसार शासन 
करने की प्रतिज्ञा करता हे । 


| न y 
| | . . गुप्त सभा की जुडिशंल ( न्याय सम्बन्धी) कमेटी को भारत- 
| ay, उप निवेशों तथा पादरियों की ऊंची अदालतों के फ़सलों की 

' अपील सुनने का अधिकार है। गुप्त सभा के कुल सदस्यों की 
| संख्या ३०० से ऊपर हो जाती हे । बहुधा छः सदस्यों की ही 
- उपस्थिति मैं J ही काम कर लिया जाता है। “ सम्राट की परिषद्‌ 
कहने से इसी सभा का आशय लिया जाता है। इस सभा की 
LÀ Sz की जो आज्ञाएं निकलती है, उन्हें “ सपरिषद्‌ 
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सम्राट की आज्ञाएं ' ( आडस-इन-कोंसिल ) कहा जाता है। गुप 
सभा के बहुत बड़ी होने के कारण बहुत से विषयों में बादशाह 

को सलाह देने का काम में मंत्री मंडल करता है | 
मत्री मडळ--आज कल इंगलैंड में तीन राजनेतिक दल 
या पार्टियां मुख्य हैं, ( १) उदार या लिबरल' (२ ) अनुदार 
या 'कंजर्वेटिव' और (३) मजदूर या लेबर” दल। शासन 
सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस राजनैतिक दल 
के आदमियोंमें से नियत किये जाते. हैं, जिसके सदस्यों की संख्या 
प्रतिनिधि सभा में सब से अधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली 
हो, और इतने अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त करसके कि कुल 
सदस्य मिलकर विरोधी दल के सदस्यों से अधिक होजाँय। ये 
पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं और मन्त्री या “मिनिस्टर? 
कहलाते हैं। इनके समूह को मन्त्री दल अर्थात्‌ "मिनिरटरी' 
कहते हैं । 
कुछ मुख्य मुख्य विभागों के मन्त्रियों की एक अन्तरङ्ग सभा 
होती है । इसे मन्त्री मण्डल या 'केबिने2' कहते हैं । मन्त्री मं डल 
को ब्रिटिश राज्य चक्र की घुरी समभना चाहिये | यह सब शासन . 
कार्य का उत्तरदायी है । इसमें प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त लगभग 
Ie, बीस मन्त्री रहते हैं। जब एक मन्त्री मण्डल त्याग पत्र देता 2 तो 
i बादशाह दूसरा मन्त्री मण्डल बनाने के लिए किसी दूसरे राज 
नीतिज्ञ को बुलाता है । अगर यह राजनीतिज्ञ a कार्य : | | 
सफल होजाय तो इसे प्रधान मन्त्री बना दिया जाता है | E | 
मंत्री, मंत्री मण्डल के अधिवेशनों में सभापति होता हैओर सरकार 
|| की नीति ठहराता है और अन्य विविध “| निगरानी 
| करता है । भारत मन्त्री, मन्त्री मण्डल का एक से 
इसके विषय में अगले परिच्छेद में लिखा जायगा: 


| 


$ 
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ब्रिटिश साम्राज्य--इस परिच्छेद में अभी तक ब्रिटिश 
साम्राज्य के an अर्थात्‌ इगलैंड की शासन पद्धति का 
वणन हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य में, इसके अतिरिक्त स्वाधीन, 
पराधीन कई भू-भाग हें । केनेडा, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड, न्यूफ़ाउंडलेंड और आयरिश फी स्टेट को अपने आन्तः 
रिक शासन के लिये पूर्ण,तथा वैदेशिक प्रबन्ध के लिए बहुत कुछ, 
स्वतन्त्रता प्राप्त दै । इन देशों में उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचलित 
2 p भारतवर्ष का राजनैतिक ध्येय भी यही माना गया है। इस 
लिये इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना उपयोगी होगा। 


उत्तरदायी शासन---स्वाधीन उपनिवेशों में प्रचलित उत्तर: 
दायी शासन पद्धति की मुख्य मुख्य बातें ये हैं- 


( १) शासन सम्बन्धी सब कार्य प्रधान शासक के नाम से 
क्रिये जाते हैं । बह व्यस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं होता, 
इसलिये बह उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता | इसे कहीं 
गवर्नर-जनरल, और कहीं गवनेर कहते है । 


(२) उसके कार्य मन्त्रियों के परामश से, और उन्हीं के 
उत्तरदायिस्व पर होते हें । मंत्री, नाम मात्र से उसके द्वारा, परन्तु 
वास्तव में प्रज्ञा प्रतिनिधियों द्वारा, साधारणतः व्यवस्थापक मंडल 

के सदस्यों में से, चुने जाते हैं । इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधी अपने 
f निर्वाचित मंत्रियों द्वारा, देश का वास्तविक शासन करने वाले 


i होते है | 


(३) जब प्रतिनिधी सभा का इन मन्त्रियों पर विश्वास 
- नहीं रहता ` (यदि ये व्यवस्थापक मण्डल quiu नहीं करते) 
p" दे देते हैं, और उनके खान पर नये मन्त्री चुने जाते & I 


> 
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इस प्रकार प्रबन्धक और व्यवस्थापक शक्ति उस दल के हाथ में 
होती है, जिसका प्रतिनिधो सभा में बहुमत हो । 

(४ ) व्यवस्थापक मंडल और मन्त्री मंडल अपनी विवाद- 
अस्त बातों को न्याय विभाग के सम्मुख रखे बिना ही तय कर 
लेते हैं | 

साम्राज्य पारिषद--इस परिषद में साम्राज्य के भिन्न भिन्न 
भागों के विवाद-पस्त विषयों का विचार होता है तथा उनकी 
उन्नति के उपाय सोचे जाते हैं, यथा साम्राज्य के विविध भागों का 
पारस्परिक आर्थिक, व्यापारिक या राजनैतिक सम्बन्ध किस प्रकार 
रहे । इसका अधिवेशन दूसरे तीसरे वर्ष, प्रायः लन्दन में होता है, 
परन्तु साम्राज्य के अन्य स्थानों में भी होसकता है | उदाहरणवत्‌ 
इसका सन्‌ १६३२ go का अधिवेशन केनेडा की राजधानी 
ओटावा में हुआ था । उसमें साम्राज्य के भिन्न भिन्न देशों के 
पारस्परिक व्यापार के लिये 'साम्राज्यान्तर्गत रियायत? का विचार 
हुआ था। इसका भारतवर्ष से क्या सम्बन्ध था, और यह केसा 
हानिकर हुआ, यह हमने अपनी “भारतीय जागृति’ में बताया èl 
इस परिषद्‌ के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामशे रूप में होते हैं, 


ओर विरुद्ध मत रखने वालों पर वाध्य नहीं होते । इंगले ड और | 
साम्राज्य के AUAA भागों के प्रधान मंत्रो, परतन्त्र उपनि- . 


वेशों की ओर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश संत्री, और 
भारतवर्ष की ओर से भारत मंत्री इस परिषद के सद्स्य होते हैं । 
प्रत्यक सदस्य को अपने साथ कुछ सलाहकार लेजाने का अधिकार 
है, परन्तु साम्राज्य के प्रत्येक मुख्य भाग की सरकार का केवल 
एक मत ( वोट ) रहता हे | इंगलैंड का प्रधान मंत्री इ J परिषद 
का सभापति होता है | S 


साम्राज्य परिषद में स्वराज्यभोगी भागों के मंत्री अपः 
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देशवासियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इसलिये उनका मत 
प्रकट करते हैं, परन्तु भारत मन्त्री और उसके सलाहकार, भारत s 
चासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते | इन्हें भारतवर्ष का gf i 
निधी कहना सर्वथा अशुद्ध और हास्यास्पद दै । ers 


राष्ट्र सघ और भारतवर्ष-- ब्रिटिश साम्राज्य के भागों में 
से इंगलैंड, चार बड़े बड़े स्वाधीन उपनिवेश, और आयरिश फौ 
स्टेट के अतिरिक्त भारतवर्ष भी राष्ट्र-संघ* का सदस्य दै । परन्तु 
इस देश का जो प्रतिनिधी राष्ट्र-संघ में सम्मिलित होता है,वह भारत 
सरकार का ही प्रतिनिधी होता है (भारतीय जनता का नहीं), उसे 
हर दशा में इंगलेंड की आज्ञा पालन करनी होती है। भारतवर्ष 
को इस संघ के कार्य संचालन के व्यय का खासा दिसता देना 
पड़ता है, परन्तु इस देश का उसमें कुछ प्रभाव नहीं है । यहां तक 
कि उसके बड़े बडे पदों से भी भारतीय वंचित ही रहते हैं । इन 
बातों का विचार करने से स्पष्ट है,कि जब तक परिस्थिति में सुधार 
a हो भारतवर्ष को इस संस्था से प्रथक्‌ रहना और इसके व्ययः 
भार से बचना ही उचित है | 


राष्ट्र संघ में स्वीकृत समभोतो का भारतवर्ष पर कुछ प्रभाव 


अवश्य पंड़ा है, यद्यपि वह अप्रत्यक्ष रूप से है। यहां मजदूरों के 


काम करने के घंटे कम करने तथा उनके कुशल-क्षेम की रक्षा 


करने के कुछ नियम बने हैं, तथा इस देश का चीन से का चीत से अफीस 


* अह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके उद श्य संसार में युद्ध को 
यथा सम्भव कम करना, निरक्जीकरण, पारस्परिक सद्भाव को वृद्धि, 


WES amas उपभोग का निषेध, ओर मजदूरों का स्वास्थ सुधार आदि 


हें। y" i इसे बहुत कम सफलता मिली है। इसका विशेष विचार 
हमने अपनी ¢ ब्रिटिश साम्राज्य शासन ' पुस्तक में किया है । 
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RI eee 


का व्यापार बन्द करने के लिये, इस पदार्थ की पैदावार घटायी | 


“गयी है, इसका श्रेय भारतीय जनता के आन्दोलन के अतिरिक्त 
aiga राष्ट्र संघ को भी है । 


ब्रिटिश साम्राज्य और भारतवर्ष---जन संख्या और 
क्ेत्रफज्ञ की दृष्टि से भारतवर्ष एक विशाल साम्राज्य है, परन्तु 
adma राजनेतिक स्थिति में यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अङ्ग 
मात्र है, ओर कई बातों में इसका दर्जा ब्रिटिश साम्राज्य के 
स्वराज्य-प्राप्त भागों से बहुत कम है | उनमें बहुत समय से उत्तर- 
दायी शासन है, भारतवर्ष में इसका श्रीगणेश ही किया गया हे | 


सन्‌ १६१६ ई० तक भारतवर्ष में शासन सुधार सम्बन 

भी आन्दोलन हुए उनमें यह बात ocu लासे य 
थो f भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अङ्ग रहे | परन्तु त्रिटिश 
सरकार को कई बातें बहुत असन्तोष प्रद रहने के कारण यहां को 
महान सस्था कांग्रेस ने सन्‌ (६२० ई० में अपने उददेश से, भारतवर्ष 
के ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहने की बात निकाल दी | अब 

कामस क वतमान विधान के अनुसार, भारतवर्ष ब्रिटिश सामाज्य 
से बाहर भी रह सकता है। भारतवप में कुछ आदमी अब भी 
ऐसे 3 जो इस देश का लक्ष्य साम्राज्य के SIMI, स्वाधीन. 
उपनिवेशों के समान पद प्राप्त करता समभते है, पर इनकी संख्या 
बहुत कम है, और क्रमशः घटती जा रहो à | न ली 
ओपनिवेशिक स्वराज्य के qu में हैं, वे भी विशेषतया लिये हैं 
क्रि वतमान नीति के अनुसार स्वाधीन उपनिवेशों पर इंगलेंड कौ 
ओर से व्यापार, विदेश तीति, या संधि विग्रह आदि किसी & 
का बन्धन नहीं रहता, वे स्वतन्त्र राष्ट्रों के समान ही हैं y 
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भारत मंत्री ' 

[सन्‌ १६३४ ई० के शासन विधान के अनुसार भारत मन्त्री के 
भारतीय शासन सम्बन्धी अधिकारों ओर कर्तव्यों में तथा उसको काय 
पद्धति में कुछ परिवर्तन किया गया है । परन्तु ये परिवर्तन संघ की स्था- 
पना होने तक, सम्भवतः सन्‌ १६४० ई० तक अमल में नहीं आएंगे; उन 
परिवर्तनां से उत्पन्न होने वाली स्थिति का विचार इस पुस्तक के दूसरे 
खण्ड में किया जायगा | यहां हम यह बतलाते हैं कि इस समय अर्थात्‌ 
सन्‌ १६१६ ६० के विधान अनुसार, भारत मन्त्री को भारतीय शासन के 
कार्य के निरीक्षण या नियंत्रण सम्बन्धी क्या अधिकार प्राप्त हं । ] 


भारत मन्त्रा ओर उसका काय्य--भारत मन्त्री को 

सम्राट, अपने प्रधान मन्त्री के परामश से, नियत करता èl 

ब्रिटिश मन्त्री मण्डल का सदस्य होने के कारण, भारतमन्त्रो 

की नियुक्ति व बरखास्तगी के इंगलेंड अन्य राजमंत्रियों के साथ 

| लगी हुई है। बह पार्लिमेंट के सामने प्रति वष मई महीने को 

| पहली तारीख के बाद, जिस दिन पालिमेंट का अधिवेशन आरम्भ 

— 3 हो उससे २८ दिन के भीतर, भारतवर्ष के आय व्यय का हिसाब 


` पेशकरता है। उसी समय, बहू इस बात की सविस्तर रिपोट 
र देता है कि गत आलोचनोय वष की नेतिक, सामाजिक तथा राज- 
किस प्रकार अथवा कितनी हुई है । ब्रिटिश प्रतिनिधि 


एकःकमेटी इस पर विचार करती है और भारत मन्त्री 
निधी इसे समझाने के लिए व्याख्यान देता है । 
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: : | 
उस समय पार्लिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी | 
विषयों पर आलोचना प्रत्यालोचना करसकते हैं । इसे ' भारतीय 
बजट की बहस ? कहते हैं । 


समय समय पैर पार्लिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना देते रहना भी भारत मन्त्री ही का काम है। सम्राट इसके 
द्वारा भारत सरकार के बनाये कुछ क्रानूनों को रद कर सकता 
है । भारतवर्ष के जंगी लाट ( कमांडरन चीक़ ) बंगाल, बम्बई 
और मदरास के गवर्नेर, इनकी कौंसिलों के सदस्य, हाईकोर्ट के 
जज, तथा अन्य उच्च राजकमंचारियों को नियुक्ति के लिये, यह 
सम्राट्‌ को सम्मति देता है। भारत सरकार के सब बड़े बड़े अफ़- 
सरों को यह आज्ञा देसकता है । यह उन्हें अपने अधिकार का 
अनुचित बतांव करने से रोक सकता है । 


यदि भारत संत्री भारत सरकार को किसी से यद्ध करने की 
आज्ञा दे तो उसे इस बात की सूचना तीन महीने के अन्दर 
पालिमेट की दोनों सभाओं को देनी पड़ती है । यदि पार्लिमेंट 
बन्द हो तो खुलने पर, एक महीने भीतर सूचना दीजाती ह्यदि ` 
E के बाहर युद्ध हो तो पालिंमैंट की दोनों सभाओं . 
TA T, उसका व्य के कोष से नहीं दि / 
eae! ? उसका व्यय भारत के कोष से नहीं. (दिया जा 


भारत मन्त्री भारतीय शासन के लिये पार्लिमेंट के सामने | शी 
उत्तरदाता है, उसे भारतीय शासन व्यवस्था के निरीक्षण और | 
नियंत्रण का अधिकार हे । उसके दो सहायक मंत्री होते हैं 
स्थायी, और दूसरा ब्रिटिश SMES दूसरा ब्रिटिश qz की उस सभाका सदस्य -— 


बार मिल चुकी है। 
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जिसमें भारत मन्त्री न हो । मारत मन्त्री के दफ्तर को इंडिया 
- d O C M 
आफिस ? कहते हैं, यह लन्दन ( इंगलैंड ) में है। 


इण्डिया कोंसिळ--भारत मन्त्री को शासन सम्बन्धी 
कार्य में सहायता या परामर्श देने बाली सभा ' इंडिया कोंसिल ' 
हलाती है । इसका अधिवेशन भारत मन्त्री की आज्ञा से एक 
मास में एक बार होता है । इसके सभापति भारत मन्त्री अथवा 
उसका सहकारी मंत्री; या भारतमन्त्री द्वारा नामजद, कोंसिल 
का कोई सदस्य, होता है । इस कोंसिल के सदस्यों को भारत मंत्री 
नियुक्त करता है । भारत मंत्री को कौंसिल में साधारण मत 
( वोट ) देने के अतिरिक्त एक अधिक वोट देने का भी अधिकार 
है । बह विशेष अवसरों पर इस कौंसिल के बहुमत बिना भी 
कार्य कर सकता है | 


भारत सन्त्री इण्डिया कोंसिल की कुछ कमेटियां बना सकता 
ES कमेटि it ^ 
है और यह आदेश कर सकता है कि उन कमेटियों के अधीन 
क्या क्या विभाग रहेंगे, और कोंसिल का काय किस पद्धति से 
किया जायगा | साधारणतया भारतवषे को कोई आज्ञा या सूचना 
भेजने, अथवा गवर्नेर-जनरल या प्रान्तिक सरकारों के साथ 
भारत मन्त्री का पत्र व्यबहार होने का ढङ्ग कोंतिलयुक्त भारत 
y मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता है. | र 
^o oe ` df x 
aq ov कॉसिल के सद्स्य--भारतमन्त्री की ल क सदस्य, | 
|] LS तक होते हैं । इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हे, | 
| La भारतवर्ष में भारत सरकार की नौकरी, कम d कम दस वष | 
| ; à डों हें * ~ $ x \ 
| | तक करचुके हों, और जिन्हें बह नोकरी छोड़े पांच वष से अधिक । 


qme सदस्य पांच qu के लिये नियुक्त किया जाता 


न हुए हों 
IM : ९ il 
होने से उसका समय पांच वर्ष तक ओर बढ़ाया 


ie. है, विशेष का 
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जासकता है । सदस्य किसी भी देश या धर्म का हो, इस बात का 
कोइ ब नहीं है,परन्तु सन्‌ १६०७ ई० से पहले कोई भारतवा diy 
इस कॉसिल का सद्स्य न था; अब इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी 
होते हैं । प्रत्येक सद्स्य का वार्षिक वेतन १२०० पोंड है, भारतीय 
सदस्यों को ६०० पोंड वार्षिक भत्ता और मिलता है | 


कोंसिल के सदस्य वैदेशिक विषयों में, युद्धनीति में, तथा 
देशी राज्यों के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते. 
उन्हें कोई स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भारत सन्त्री को 
आज्ञानुसार लन्दन में भारतवर्ष सम्बन्धी काम करते | इन 
सदस्यों को पा्लिमेंट में बेठने का अधिकार नहीं है, इन्हे ES 
काम से हटाने का अधिकार पार्लिमेंट को ही है। 


भारत मन्त्र ae के | 
a a ES E के नाम से, लन्दन के वैंक 
SIS: खाता । उसका हिसाब जांचने के 
लिये एक लेखा परीक्षक ( आडीटर ) नियत है | 


© ~ १ 

i हाई कामश्वर---यह अधिकारी पांच वर्ष' के लिये नियुक्त 
हाता है, इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पौंड है, जो भारतीय 
कोष से दिया जाता है । यह कौंसिल-युक्त गवनेरः-जनरल के 
m 8, और उसी के द्वारा भारत मन्त्री की अनुमति से fue 
किया जाता है l इसका काम है, ठेके देना, इण्डिया आफिस के 
स्टोस ' ( Stores ) विभाग, और इस के सम्बन्ध की हिसाब 
की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा, और भारतीय ट्रेड 
( व्यापार ) कमिश्नर के कार्ये का निरीक्षण | * ral 


| 
॥ 
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भारत सरकार 


[ सन्‌ १६३९ go के विधान के अनुसार, भारत सरकार के स्वरूप 
में बहुत परिवर्तन होगया हे ; भविष्य में इसका नाम “भारतवर्ष की संघ 
सरकार? होगा; परन्तु उपयुक्त परिवर्तन संघ की स्थापना होने तक, सम्भ- 
चतः सन्‌ १६४० ई० तक अमल में नहीं आएंगे । तब तक इस का 
संगठन wife बहुत कुछ वर्तमान रूप में ही रहेगा। हम यहां इसी का 
चर्णन करते हैं। इसके भावी स्वरूप का विचार आगे दूसरे खण्ड में किया 
जायगा । ] 


भारत सरकार या ' गवर्नमेंट-आफ़-इस्डिया का अर्थ है 
गवनेर-जनरल-इन-कोंसिल” अर्थात्‌ कौंसिल-युक्त गवनेर- 
जनरल | स्मरण रहे कि यहां कोंसिल से मतलब गवनर-जनरल 
की प्रबन्धकारिणी सभा का है, व्यवस्थापक सभा का नहीं । 
का कारण यह है कि गवर्नर-जनरल के साथ कौंसिल शब्द का 
प्रयोग, व्यवस्थापक सभा के जन्म से बहुत ay पहिले से 
हो रहा है 


गवनेर-जनरळ या वायसराय-गवनर-जनरल भारत 
सरकार का सब से महत्व पूण अंग है, और उसे उसके अन्य 
ae की अपेक्षा विशेष अधिकार हैं । उसे वायसराय 

भी कन हें ॥ बह भारतवर्ष के शासन या व्यवस्था काय में 
IE" मन्त्री ऑर पार्लिमट की आज्ञाओं का पालन करता या 
हि Ne, ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी 
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करता है इसलिए वह गवर्नर-जनरल कहलाता है । WE सम्राट 
के प्रतिनिधी के रूप से रहता है । इस दसियत से वह देशी राज्यों ' 
में जाता है, सभा या दरबार करता है, और घोषणा-पत्र आदि 
निकालता है, इसलिए बह वायसराय कहलाता है । 'वायसराय' 
का अथे बादशाह का प्रतिनिधी है । साधारण व्यवहार में 
धावनर-जनरल” और 'वायसराय' शब्दों में कोई भेद नहीं माना 
जाता । अपने प्रधान मन्त्री की सिफारिश से सम्र,ट्‌ किसी योग्य 
अनुभवी, एवं साधारणतः ‘ae? उपाधि-प्राप्त व्यक्ति को 
गवर्नेर-जनरल नियत करता है | इसकी अवधि प्रायः पांच साल 
की होती है; परन्तु यह समय सुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया 
जा सकता है । इसका वार्षिक वेतन २,४०,८०० रुपये है, इसके 
अतिरिक्त उसे बहुतसा भत्ता आदि मिलता है, जिससे वह अपने . 
पद का कार्य सुविधा और मान मर्यादा पूर्वक कर सके, अर्थात्‌ | 
उसकी शान शौकत भली भांति बनी रहे | 
गवनेर-जनरछ के अधिकार अपनी प्रबन्धकारिणी | 

सभा की अनुपस्थिति में गवनर-जनरल, किसी प्रान्तीय सरकार 
या किसी पदाधिकारी के नाम, स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता 

| आवश्यकता होने पर वह्‌ ब्रिटिश भारत या उसके किसी | 
भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छः: महिने के वास्ते 
अस्थायी क़ानून ( आडिनेंस ) बना सकता है | यदि वह चाहे | 
तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फौजदारी के मामले | 


alert AA Awol 


Yao Dee शक , RRS 


में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शर्ते के, या कुछ शते लगा- 
कर, क्षमा कर सकता है । उसे (१) भारत सरकार, (२) 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरका ४) | 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदो, और (४ ) नरेन्द्र ह| 

में विविध अधिकार EQ उनका वर्णन आगे प्रसंगे नुसार किया | 


| a AA f) M AU = 43 ता ता m 


4 


जायगा । 
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पाट e. न्ध CU C 3 Q 
a उसको प्रबन्धकारिणी सभा ( कॉसिल )--गवर्नर- 
दि जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या प्रायः छः होती है, यह 
य! आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है। हां, कम से कम तीन 


~ सदस्य ऐसे होने चाहिये जिन्होंने भारतवष में दस वष भारत 


में 

44 सरकार की नोकरी की हो, क्रानूनी योग्यता के लिए एक सदस्य 
an 

ग्य IERIE का ऐसा वकील, अथवा ENAS या आयलंड का ऐसा 


` ` बेरिस्टर होना चाहिये जिसने दस वर्ष वकालत (प्रेकटिस ) की 


3 हो । इस तरह का कोई नियम नहीं कि इस सभा में हिन्दुस्थानियों . 

सि की अमुक संख्या रहे, प्रायः तीन सद्स्य भारतीय होते हैं। प्रत्येक 

3 सदस्य सम्राट की अनुमति से प्रायः पाँच साल के लिए नियुक्त 
Tar 

E है 

त्‌ ` उपर्युक्त छः सदस्यों में से प्रत्येक को भारत सरकार के एक 


एक विभाग का BA BIS रहता है । इन विभागों का नाम तथा 

णी काये क्षेत्र आवश्यकतानुसार समय समय पर बदलता रहता 2 | 
गर पतमान अवस्था में ये विभाग (१) अथ या फाइनस' (२) 
ता स्वदेश या ' होम? (३) mg (४) उद्योग तथा श्रम, (x) 
सी शिक्षा, are और भूमि, तथा (६) रेल ओर वाणिज्य विभाग 
` हैं !* इनके अतिरिक्त, भारत सरकार के दो विभाग और होते हैं 
हे विदेश विभाग, ओर सेना विभाग । विदेश विभाग खयं गवनंर- 
a l जनरल के अधीन होता है, ओर सेना विभाग पर जंगी लाट 
x अर्थात्‌ कमांडरन चीफ़ ' का प्रभुत्व रहता है | अगर जंगी लाट 
गवनेर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का सदस्य हो, तो सभा 


Jj | gi, xt के लिए प्रथक्‌ व्यवस्था हो रही है, ( इसका वर्णन आगे 
ge परिच्छेद er जायगा ) । इससे इन विभागों के नाम ओर कार्य 
क्षेत्र में शीघ्र परिवलन iS. की सम्भावना है । 
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| में उसका पद और स्थान गवनेर-जनरल से दूसरे दर्ज पर. 
होता है । | 


सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी--प्रबन्धकारिणी सभा 

के प्रत्येक सदस्य को सहायता देने के लिए उपयुक्त प्रत्येक विभाग _ 
में एक सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रटरी, कई ऐसिस्टेंट सेक्रटरी 
तथा कुछ क्रकं आदि रहते हें । ये प्रायः भारतीय सिविल सर्विस 

के होते हैं, परन्तु गवनेर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्रटरियों को. 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के निवांचित अथवा नामजद, सरकारी 
या रौर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है । ऐसे सेक्रे- 
टरियों को कोंसिल-सेक्रे टरी कहते हैं। इनका पद उस dug 
तक बना रहता है, जब तक गवर्नर-जनरल चाहता है, और वे 
उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों को सहायता देने का ऐसा 
काम करते हैं जो उनके सुपुर्द किया जाय | इनका वेतन भारतीय 
व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है । अगर कोई सेक्रेटरी छः 

॥ महिने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह अपने पद से. 
प्रथक होजाता है | सेक्रटरी अपने विभाग के दफ्तर को संभालता 

है, और सभा की बैठक में उपस्थित रहता है | । 


भारत सरकार के अधीन डायरेक्टर-जनरल ओर इन्सपेक्टर: 
जनरल आदि कुछ ओर भी अधिकारी होते हैं, जिनका काम यह 
दकि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों 
के काय की निगरानी रखें और उन्हें यथोचित परामश दें | | 


का 
व. 


Cc 6 ~ ~ Mo 
प्रबन्यकारणा सभा के अधिवशन-- इस 
अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता है । उसमें उन. विषयों & 
रवाना च 


Fp enor A 


विचार होता है जिन पर गवनेर-जनरल विचार = 
ul अथवा जिन्हें वह अस्वीकार करे और जिन प्र 
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सभा का fama चाहे । अधिवेशन में सभापति स्वयं गवनर- 
जनरल होता है | उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति'उसका काय 
सम्पादन करता है। उप-सभापति के पद के लिए गवनर-जनरल 
इस सभा के सदस्यों में से किसी को नियुक्त करता है। सभा के 
अधिवेशन में गवन र--जनरल (या ऐसा अन्य व्यक्ति जो सभापति 
का काय करे) ओर सभा का एक सदस्य ( कमांडरन चीफ़ को 
छोड़कर ) कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल के सब कार्यों का सम्पादन 
कर सकते हैं | 
काम करने का ढेग----जब किसी विभाग सम्वन्धी कोई 
विचारणीय प्रश्न उठता है, तो उस विभाग का सेक्रेटरी उसका 
मसविदा तैयार करके गवनर-जनरत या उस सदस्य के सामने पेश 
करता है, जिसके अधीन उक्त विभाग हो । साधारणतया 
सदस्य इस पर जो निणय करता है बही अन्तिम फ़ेसला समभा 
जाता हे,परंतु यदि प्रश्‍न विवादग्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की 
बात आती हो तो सेक्रटरी से dae किया हुआ मसविदा सभां 
में पेश होता है, और यहां से जो हुक्म हो उसे सेक्रेटरी प्रका- 
शित करता है । सभा के साधारण अधिवेशानों में, मतभेद वाले 
प्रश्नों के विषय में, बहुमत से काम करना पड़ता है | यरि दोनों 
पक्ष समान हों तो जिस तरफ़ गवनर-जनरल ( सभापति) मत 
प्रकट करे, उसीके पक्ष में फैसला होता है । मगर गवर्नर-जनरल 
को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी समभ में 
सभा का निणय देश के लिये हितकर न हो तो सभा के बहुमत 
की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति अनुसार कार्य कर सकता 
है, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में विरुद्ध पक्ष के दो सदस्यों की इच्छा 
होने पर उसे अपने कार्य की, कारण सहित सूचना देनी होती है 
v S तथा सभा के सदस्यों ने उस विषय d जो कारवाई लिखी हो, 
उसकी कापी भारतमन्त्री के पास भेजनी होती है । 
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| गवर्नर-जनरळ आदि का अवकाश तथा अनुपास्थिति- 
| भारतमन्त्री गवनर-जनरल को, और कोंसिल-युक्त nade | 
जनरल की सिफारिश पर कमांडरन-चीफ़ को, उनके कार्य, । 
काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी, सावजनिक हित के 
कारण, या स्वास्थ अथवा व्यक्तिगत कारण दे सकता है। और 
कोंसिलयुक्त गवर्नेर-जनरल, कमांडरन-चीफ़ को छोड़कर कौसल के 
अन्य सदस्यों को उनके काय काल में एक बार चार मास तक की 
छुट्टी स्वास्थ या अथवा व्यक्तिगत कारण देसकता है । इस छुट्टी 
के समय में, उक्त पदाधिकारियों को निर्धारित भत्ता मिलता è | 
गवर्नेर-जनरल और कमांडरन-चीफ़ को तो, उक्त भत्तो के अति 
रिक्त, सफ़र खच सम्बन्धी इतना भत्ता और भी मिलता है जितना 
भारत मंत्री उचित सममे । गवनेर-जनरल और कमांडरन-चीफ़ 
क स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट्‌ की अनुमति से होती है। 


| यदि गवनर-जनरल का पद रिक्त होते समय उसका उत्तरा 
i धिकारी भारतवष में न हो, तो मद्रास, बम्बई या बंगाल के. 
गवनरौं में से जिसकी नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा पहिले हुई हो, वह 
गवनर-जनरल का काय करता है । जब तक उपयूक्त TAA 
द्वारा गवनर-जनरल का कार्य भार ग्रहण न किया जाय, कौंसिल 
का उप-सभापति और उसकी अनुपस्थिति में कौसिल का सीनियर 
( अधिक समय से काम करने वाला ) भेम्बर ( कमांडरन-चीफ़ 


` 


को छोड़कर ), गवनर-जनरल का कार्य FATA | 


T अगर कमांडरन-चीफ़ को छोड़कर प्रबन्धकारिणी कौंसिल के 
| किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली होजाय, और उसका कोई | 
| उत्तराधिकारी विद्यमान न हो तो सकोंसिल E 

| अस्थायी नियुक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर.सकता है। ! 
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भारत सरकार ३१ 


१” 


भारत सरकार का RII शासन सम्बन्धी विषयों के दो 
भाग है--( १) अखिल भारतवर्षीय था केन्द्रीय विषय, और 
(२) प्रान्तीय विषय । इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत 
सरकार ( केन्द्रीय सरकार ) और प्रान्तीय सरकारों के कार्यों, 
तथा उनको आय के श्रोतों का विभाग किया गया है। केन्द्रीय 
विषयों का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है । यदि किसी विषय 
के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि ae प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो 
इसका निपटारा कोंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल करता है, परन्तु इस 
विषय में अंतिम अधिकार भारत मन्त्री को है । 

संक्षेप में, भारतवष में मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैं:-- 
(१) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हवाइ जहाज, ( २ ) विदेशी 
तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी राज्यों से सम्बन्ध, (४) 
राजनतिक खच, ( € ) बड़े बन्द्रगाह, (६) डाक, तार, टेली 
फोन और बेतार के तार, ( ७) आयात नियौत-कर, नमक और 
अखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन, (८ ) सिक्का, नोट 


“आदि, ( ६ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, ( १० ) पोस्ट आफ़िप्त 


सेविंग बेक, ( ११ ) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, ( १२) 
दोवानी और फौजदारी क्रानून तथा उनके काये विधान, ( १३) 
व्यापार, बेंक और बीमा कम्पनियों का नियंत्रण, ( १४) तिजा- 
रती कम्पनियाँ और समितियां, ( १५) अफ़ीम आदि पदार्थों की 
पैदावार, खपत और निर्यात का नियंत्रण, ( १६ ) कापी-राइट 
( किताब आदि छोपने का पूर्ण अधिकार ) (१७) ब्रिटिश 
भारत में आना, अथवा यहां से विदेश जाना, ( १८ ) केन्द्रीय 
पुलिस wr dues, ( १६ ) हथियार और युद्ध-सामग्री का नियं- 
त्रण, ( २०.) मनुष्य गणना, और आंकड़े या ' स्टेटिसटिक्स ! 
in २१ ) अखिल भारतवर्षीय नौकरियां, ( २२ ) प्रान्तों की सीमा, 
ओर ( २३ )॥मजपूरो सम्बन्धी नियंत्रण | 
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| न्स 
भारत सरकार के अधिकार--भारत सरकार को नियमों 
का पालन करते हुए ब्रिटिश भारत के शासन तथा सेना प्रबन्ध 
के निरीक्षण, तथा नियंत्रण का अधिकार है । वह ब्रिटिश भारत 
की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है । वह प्रबन्धकारिणी सभा 
के अधिवेशन कां खान निश्चय करती है। कुछ विषयों में 
प्रान्तीय सरकारों को उसकी आज्ञायें माननी होती हैं। वह 
प्रान्तों की सीमा नियत या परिवतेन कर सकती हैं। प्रान्तीय 
सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की 
शान्ति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है। वह 
हाईकोर्टों का अधिकार-च्ेत्र बदल सकती है और दो साल 
तक के लिए जज नियत कर सकती है बह एशिया के राज्यों 
से सन्धि या समझौता कर सकती है, विदेशी राज्यों में बह 
अपनी सत्ता और अधिकारों का उपयोग कर सकती है । उसे 
अपने अधीत भू-भाग किसी राज्य को देने और उसके अधीन 
भू-भाग लेने का अधिकार है। ( भारतीय व्यवस्थापक मण्डल, ८. 
ü प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों और देशी usii 
के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार है, उनका विवेचन अन्यत्र 
प्रसंगानुसार किया mam । ) सारांश यह है कि सम्राट की 
| प्रतिनिधी होने के कारण उसे उसकी ऐसी शक्तियां और अधिकार 
प्राप्त हैं जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न AM 


भारत सरकार का उत्तरदायित्व--भारत सरकार अपने 

| कार्यों के लिए ब्रिटिश पार्लिमैँट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय | 

|$ जनता के प्रति नहीं । अगर गवनेर-जनरल यां उसकी प्रबन्धः | 
it कारिणी सभा के सदस्य inde की सरकार से किसी बात में | 
i सहमत न हों तो या तो उन्हें अपने मत को gaat पड़ता है, 
| अथवा त्यागपत्र देना होता है। पहली हालत ६ 
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सरकार की कठपुतली मात्र हैं, दूसरी दशा में उन्हें कोई क्रानूनी 


Jf 


ii 

T अधिकार प्राप्त नहीं कि वे जनता के प्रति अपने मत की सत्यता 
त प्रकट कर सकें। अगर वे भारतीय जनता से निर्वाचित, तथा 
T उसके प्रति उत्तरदायी हों तो जब कभी ब्रिटिश सरकार उनके 
Y प्रस्ताव को रद्द करे, वे त्याग पत्र देकर अपने निर्वाचक संघों से 
: अपील कर सकते हैं; और, अगर उन्हें उनका सहारा मिले तो 
; |. fex सरकार उनके प्रस्तावों को स्वीकार करने पर वाध्य हो। 
] भारत सरकार के सदस्य वतमान अवस्था में त्याग-पात्र दे सकते 
: हैं, परन्तु इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि उनकी 
5 जगह नियुक्त होने वाले नये सदस्य भी अपने उच्च अधिकारियों 
j की आज्ञानुसार चलने के लिये वाध्य रहते हैं । 

: 

मै 

i 

i petis 

| 
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भारतीय व्यवस्थापक मण्डल 


[ सन्‌ १६३४ ई० के विधान के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल 
के सङ्गऽन में बहुत परिवर्तन हो गया है, भविष्य में इसका नाम “ संघीय 
व्यवस्थापक मण्डल ? होगा । परन्तु उपयुक्त परिवर्तन संघ की स्थापना 
होने तक, सम्भवतः सन्‌ १६४० Zo तक, अमल में नहीं आएंगे । तत्र 
तक इसका सङ्गठन आदि वर्तमान रूप में ही रहेगा । हम यहां इसी का 
वर्णन करते हैं । इसके भावी स्वरूप का विचार आगे इस पुस्तक के दूसरे 
खण्ड में किया जायगा । ] 


भारतीय व्यवश्थापक मण्डल अर्थात्‌ इण्डियन लेजिस्लेचर ! 
दो भाग हैं :--( १) राज्य परिषद या ' कौंसिल-आफ़्-स्टेट ? ,* 
ओर (२) भारतीय व्यवस्थापक सभा या लिजिस्लेटिव एसेम्बली?।' 
ये दोनों सभाएँ इंगलेरड की सरदार सभा ओर प्रतिनिधी सभा 


^ 


के ढंग पर बनायी गयी हैं, यद्यपि यहां राज्य परिषद में निवोचित 
सदस्य भी रहते हैं; यही नहीं, उनका आधिक्य भो होता 2 | 


सिवाय कुछ खास हालतों के कोई क्रानूनी मसविदा पास 
हुआ नहीं समझा जाता, जब तक दोनों सभाएँ उसे मूल रूप 
अथवा कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न कर लें । दोनों i 
सभाए कुछ सदस्यों का स्थान खाली रहने पर भी अपना काय | 
कर सकती हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं 
किया जा सकता; अगर सभा का कोई ieu 
सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह खाली हो 
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किसी सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी सभा का सदस्य हो 
जाय तो पहली सभा में उसकी जगह खाली हो जाती है । अगर 
किसी व्यक्ति का दोनों सभाओं में निर्वाचन हो जाय तो वह: 
किसी सभा में सम्मिलित होने से पूव, लिखकर यह सूचित करेगा 
कि वह कौनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है; ऐसा होने पर 
दूसरी सभा में उसकी जगह खाली हो जायगी । 


गवनर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य 
दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया 
जाता है; उसे दूसरी सभा-में बैठने और. बोलते का अधिकार 
रहता है, लेकिन वह दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता । 
इन सभाओं का संगठन जानने से पूव मुख्य मुख्य निंवांचन 
नियम जान लेना आवश्यक है | 


maan संघ--निवांचन के सुभीते के लिये प्रत्येक प्रान्त, 
ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में विभक्त किया 
'गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक समूह को निर्वाचक्र संघ कहते 
है) प्रत्येक निर्वाचक संघ अपनी ओर से प्रायः एक एक (कहीं 
कहीं एक से अधिक ) प्रतिनिधी चुनता है | 

भारतवर्ष में दो प्रकार के निवाचक संघ हैं, साधारण और 
विशेष | व्यवस्थापक सभा या परिषदों ( तथा कुछ स्थानों में 
म्युनिसिपेलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये साधारण निर्वाचक 
संघ, जाति-गत निर्वाचक संघों में विभाजित किये गये हैं, जेसे 
मुसलमानों का निर्वाचक संघ, गैर-मुसलमानों का निर्वाचक संघ 


- इत्यादि | भारतीय व्यवस्थापक सभा ( तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक 


परिषदों के लिये ) जाति-गत निर्वाचक संघ, प्रायः नगरों 'और 
_आमों में विभक्त किये गये हैं, जैसे मुसलमानो का ग्राम-निर्वाचक 
संघ, मुसलमानों का नगर-निवांचक संघ, इत्यादि । 
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विशेष निर्वाचक dat में जमीदार, विश्व विद्यालय, व्यापारी | 
खान, नील और खेती, तथा उद्योग और वाणिज्य वाले निर्वो 


चक होते हैं । | 
कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते १--निम्न 
लिखित व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते :-- 
१--जो ब्रिटिश प्रजा न हों | 
[देशी राज्यों के नरेश और प्रजा निर्वाचक हो सकते हैं। ] 


२--जो अदालत से पांगल ठहराये गये हों । 
३--जो इक्कीस वर्ष से कम आयु के हों । } 


[बर्मा में अठारह वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति 
निर्वाचक हो सकते हें । ] 


४--जिसे भारतीय दंड विधान के ६-अ परिच्छेद के अनुसार 
(सरकारी अफसर के विरुद्ध ) ऐसे अपराध में सज़ा दी 
गयी हो, जिसके लिये छः मास से अधिक दंड दिया जा 
सकता है | 
[ दण्डित होने के पांच वर्ष बाद वह व्यक्ति निर्वाचक 
हो सकता है। ] á 


९ 


४--जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय धमकी 
या रिश्वत आदि दूषित काय करने का अपराधी ठहराया 
गया हो | i 


[ कुछ अपराधों में उस समय से पांच uu बाद 
कुछ में तीन वर्ष बाद ऐसा व्यक्ति निर्वाचक हो सकता 
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| नोट--कोंसिल-युक्त गवनेर-जनरल को अधिकार है कि 

। उपयुक्त (४) और (x) में उल्लखित व्यक्तियों को उक्त 
अवधि से ga भी निर्वाचक सूची में दजे करे जाने का 
आदेश कर सकता है | स्त्रियों को अब प्रायः सब प्रान्तों 
में मताधिकार है। 


राज्य परिषद्‌--राज्य परिषद में ६० सद्स्य होते हैं; ३३ 
निर्वाचित, और सभापति को मिलाकर २७ गवर्नर-जनरल 
ERI नामजद्‌ | नामजद्‌ सदस्यों में २० तक ( अधिक नहीं ) 
अधिकारियों में से हो सकते हैं | बरार प्रान्त का एक सदस्य 
निर्वाचित होता है, परन्तु यह प्रान्त क्रानूनन ब्रिटिश भारत में न 
होने से इसका निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा नामजद कर दिया. 
जाता है | अतः वास्तव में निर्वाचित सदस्य ३४, और ( सभापति 
को छोड़ कर ) नामजद सदस्य २५ होते हैं | इनका विशेष व्यौरा 
अगले प्रष्ठ की तालिका से स्पष्ट होगा। 


राज्य परिषद का सभापति साधारणतः उसके सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित होकर, गवनेर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
परिषद्‌ रौँ सदस्यों के नामों से पहले सम्मानार्थ “माननीय? 
( sata ) शब्द लगाया जाता है । परिषद्‌ का निर्वाचन 
प्रायः Y वें वषे होता है। गवर्नेरःजनरल इस समय को 
| [वश्यकतानुसार घटा बढ़ा सकता है । 
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देहली FPS SSD nats 


ॐ एक निर्वाचन में पञ्जाब के सुसलिम निर्वांचकों को दो, ओर बिहार, ' | 
उड़ीसा के रोर-मुसलिम निर्वाचकों को दो; और दसरे निर्वाचन में पंजाब | 
के सुसलिम निर्वांचकों को एक, ओर बिहार-उड़ीसा के «रे 7 
निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधी चुनने का अधिकार होता हे। | 


f एक निर्वाचन में रोर-सुसलिम आर एक निर्वाचन 
निर्वाचकों को ant बारी से एक सदस्य aaa का अधिकार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


i . ह. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल ३६ 


fre 


E निवाचक का योग्यता-जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने 

i की ( पहले बतलायी gi) अयोग्यताएँ न हों, तथा जिनमें fus 
लिखित योग्यताएँ हों, वे ही निवांचक सूची में अपना नाम दज 
करा सकते हैं 


जाजो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों, और 
- २-( क ) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की जमीन हो, या 
( ख ) जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों, या 
(ग) जो किसी व्यवस्थापक सभा या परिषद के सदस्य हों, 
या रहे हों, या 
(घ ). जो किसी म्युनिसिपेलिटी या जिला--बोडे के निर्धारित 
पदाधिकारी हों, या रहे हों, या 


(a) जिन्हें किसी विश्व-विद्यालय की निर्धारित योग्यता 
प्राप्त हो, या 


: 3 (छ) जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों | 


. (ज) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामहो- 
D \ पाध्याय की उपाधि मिली हो | 


E नोट केसी जाति-गत निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वा 
चक होसकते हैं जो उसी जाति के हों, जिस जाति का वह निर्वा 


DNI "em * जिन व्यक्तियों का नाम सरकार द्वारा तैयार की हुई निर्वाचक 
_ होता है, उन्हें हो मत देने का अधिकार होता है, 
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चक संघ है, जैसे मुसलमान निर्वाचक संघ से मुसलमान, और 
गैर-मुसलमान निर्वाचक संघ से गैर-मुसलमान व्यक्ति निर्वाचक 
हो सकते हैं; दूसरे व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते | 


RE EN ER 


भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के 
लिये आयकर या जमीन के लगान की सीमा अलग अलग है | 
कुछ प्रांतों में मुसलमान निर्वाचकों के लिये आर्थिक योग्यता 
का परिमाण कुछ कम है । तथापि बड़े बड़े जमींदारों और पूँजी 
वालों को ही निर्वाचन अधिकार दिया गया है; इनकी संख्या 
देश में बहुत कम है # | 


सद्स्य कौन होसकता है---राज्य परिषद के लिये वे ही 
व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेदवार होसकते हैं या निर्वाचित या नामजद्‌ ' | 
किये जासकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक संघ की सूचो में ' । 
दर्ज हो, बशर्ते कि-- 
à ऐसे वकील न हों, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत, . 
करने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हों | | 


[ यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे 
तो ऐसे व्यक्ति को उम्मेदवार होने का अधिकार देखकती है | 


२--बे ऐसे दिवालिये न हो, जो बरी न किये गये हों, ANT 
जिनका पूरा भुगतान न हुआ हो | 4 


Í 


# सन्‌ १६३० go के निर्वाचन में राज्य परिषद्‌ के निर्वाचकों की | 


अतिरिक्त कुछ निर्वाचक ऐसे थे जिन्हें मत देने का अवसर : 
क्योंकि उनके निर्वाचक संघों से उम्मेदवार बिना विरोध. 
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P 


३--उनकी आयु २५ बष से कम न हो | 


; । 

E ~ AN S E S 
। ४-बे ऐसे व्यक्ति न हों जिनको फौजदारी अदालत द्वारा एक वर्ष 
| से अधिक दंड, या देश-निकाला दिया जा चुका हो । 


` 

) 

| [ दंड, समाप्त होने के पांच वर्ष बाद, और भारत 

[ सरकार चाहे तो पहले भी, एसे दोषी व्यक्ति उम्मेदवार हो 

j सकते हैं । ] 

| S = 
श-"चे सरकारी नोकर न हों | 

। जिन प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषद्‌ अपने यहां प्रस्ताव पास 
करके खियों को सदस्यता का अधिकार देदे, उन प्रान्तों की स्त्रियां 

t भारतीय व्यवस्थापक सभा की सदस्य हो सकती eae | राज्य परि- 

j पद द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास हो जाने पर, स्त्रियां राज्य परिषद की 

` N 
भी सदस्य हो सकती हे । 
i त e s & 
., . निर्वाचित और नामजद सदस्यों को राजभक्ति की शपथ लेने 

के बाद, राज्य परिषद के कार्य में भाग लेने का अधिकार 

होता है । 

D भारताय व्यवस्थापक सभा-इस सभा के सदस्यों की 


' ge संख्या १४३ है, इसमें ४० नामजाद हैं। नामज़द सदस्यों में 
` २६ से अधिक सरकारी नहीं होसकते | सदस्यों की कुल संख्या 
घट बढ़ सकती है, ओर निर्वाचित तथा नामज़द सदस्यों का 

i 
i 


ह; । _ परस्पर मे अनुपात भी घट बढ़ सकता है, परन्तु कम से कम ऊ 
T] : ऋभवः प्रायः सब प्रान्तों, की व्यवस्थापक परिषदा ने feat को 


अधिकार देदिया है। 
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CAL INN |. 
सदस्य निर्वाचित होने चाहियें और नामजद सदस्यों में कम से कम 
एकतिहाई गैर-सरकारी होने चाहियें | इनका विशेष व्योरा नीचे | द 
दिया जाता है: | 


————————— 


निर्वाचित नामज़द्‌ | ( 
EE 
WOO EE E £ ELM: 
MEE 
ak | जि | fh | 
भारत सरकार "** | 2 Dr $3] RRR z 
मद्रास [१० |३ | १ | १ | १ १६ २ २ | ४२० ह 
quad ol © २| RARR 0 0 000 ९ 
| बंगाल ६| ६ |` | ३ | २ | १ |१७| २| ३ | x RR 
संयुक्त प्रान्त | ८| ६ | Fe LER ale १६, RL १ | ३|१६| ; 
पंजाब Qj ९१ wo १२|. १) १ | NE 
बिहार-उड़ीसा| ८| ३ | `ˆ | `° | १ | | १२| x है | २ | 
मध्यप्रान्त ३| १ ERS | x L E १ 
आसाम Ree || 555 | g | ०००॥० | छु um १ 
बर्मा EERE रौर-योरपियन| १ | `` A gto १ 
बरार SUA. uS कित sd र 
अजमेर i १| ` 
देहली 
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A n ९ 2 (२ 
व्यवस्थापक सभा की आयु तोन वष हैं, परन्तु गवनेर-जनरल 
को अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार घटा 
बढ़ा सके | 


S E जिस तरह ब्रिटिश पार्लिमेन्ट के Wem को एम. पी 
( M. P. ) कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों 
को एम. एल. ए, ( M. L. A. ) का पद रहता है । यह “ मेम्बर 
लेजिस्लेटिव एसेम्बली ” का संक्षेप है । इन्हें राज्य परिषद के 
सदस्यों की भांति माननीय (आनरेबल' ) की पदवी नहीं दी जाती i 


कुल जोड़ 


निर्वाचक की योग्यता--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने 
- की अयोग्यताएँ न हों, ओर निम्न लिखित योग्यत।ए हो, वे भार- 
१२ तीय व्यवस्थापक सभा के साधारण निवांचक संघ में निवांचक 
२० हो सकते हैं 


२२ ga निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले 
:२ & हों, और 


१६ २ (क) जी निर्धारित या उससे अधिक मूल्य की जमीन के 
१४ १ मालिक हों, या 


P (ख)--जिनके अधिकार में निर्धारित यो उससे अधिक मूल्य 
P की ज़मीन हो, या 

BS 

१ (ग)- जो ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते 

| (हो, जिसका वार्षिक (किराया निधोरित रक्कम या उससे 

; |o afin हो, या 

La 

१ (घ)-जो ऐसे शहरों में, जहां म्युनिसिपैलिटियों द्वारा हैसियत- 
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कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक 
पर म्युनिसिपैलिटी को हैसियत-कर देते हों, या । 
| 
| 


(च)--जो भारत सरकार को आय-कर d हो अथात्‌ 
जिनकी कृषि की आय के अतिरिक्त, अन्य वार्षिक 
आय १००० «o या इससे अधिक हो | 


नोट १--किसी जाति-गत निर्वाचक संघ से वे ही व्यक्ति. 
निर्वाचक हो सकते हैं जो उस जाति के हों, जिस जाति का वह | 
निर्वाचक संघ है | 

नोट २--भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचक होने के 
लिए साम्पत्तिक योग्यता राज्य परिषद के निर्वाचकों की अपेक्षा | 
कम रखी गयी है; और, यह योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों सें प्रथक्‌ | 
थक है | 


विशेष निवा चक्र संघों के बास्ते, जमोंदारो ओर व्यापारियों 
के लिये, भिन्न भिन्न प्रान्तों के भिन्न भिन्न भागों में विविध माल» | 
CN iN ES 
गुजारी या आय-कर देने से निब्रांचक की योग्यता मानी जाती है।' 


जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक सभा ( एवं राज्य परिषद ) 
के लिये किसी निर्वाचक संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे ५००) 
जमानत के रूप में जमा करने होते है। यदि उसके निर्वाचक संघ 
के तमाम मतों में से, उसके पक्ष में, आठवें हिस्से से कम aa 
तो यह जमानत जप्त हो जाती हे | 


निवाचन IAT का कुछ आठोचना- 'ड्यप्रस्थापक | i 
मण्डल के सदस्यों के निवाचन में जनता के अधिकांश लोगों को... 
मत देने का अधिकार नहीं होता । इसलिये इसकी dans संपूर्ण | | 
जनता की प्रतिनिधी नहीं कही जा सकतीं | राज्य परिषद के 
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विषय में पहिले लिखा जा चुका È भारतीय व्यवस्थापक सभा की 
स्थिति उसकी अपेक्षा कुछ अच्छी होने पर भी संतोषप्रद नहीं है। 
जमीदारों को अलग प्रतिनिधी भेजने का अधिकार दिया गया है 
परन्तु किसानों को ऐसा अधिकार ( प्रथक्‌ रूप से ) नहीं दिया 
गया । जाति विशेष के प्रथक्‌ तिर्वाचन-अऋधिकार ने यहां हिन्दू 
मुसलमानों में बड़ा JAA बढ़ा दिया है | मुसलमानों द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधी प्रायः हिन्दुओं के हितों की ओर ध्यान नहीं देते,और 
रौर-म॒सलमान निर्वाचक संघों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से ga- 
लमान बहुत आशंकित रहते हैं । इस प्रकार राषट्र-निम्मांण काय 
में बड़ा बित्न हो रहा है । पुनः मुसलमान अपने अधिकाधिक 
प्रतिनिधी रखे जाने का दावा करते जा रहे हैं । निदान, निर्वाचन 
नियम बहुत असंतोप-प्रद हैं | 

सदस्य और सभापति--भारतीय व्यवस्थापक सभा की 
सदस्यता के नियम वेसे ही हैं, जैसे राज्य परिषद की सदस्यता के 
हैं, और ये हमं पहले बता आये हैं । इस सभा के सभापति आर 
उप--सभापति, सभा के ऐसे सदस्य होते है जिसे यह्‌ चनले, ओर 


गवनर-जनरल पसन्द करले | ये उस समय तक हा पदाधिकारी 


रहते हैं, जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं । 


TEN e QIN 

व्यवस्थापक मडळ का काय क्षेत्र--सारतीय व्यवस्थापक 
मंडल ऐसी संस्था नहीं हे जो स्वतन्त्रता-पूवक क़ानूत बना सके । 
उसके अधिकारों की सीमा बहत परिभित है। वह निम्न लिखित 


के सन्‌ १६३० के निर्वाचन में भारतीय व्यवस्थापक सभा के कुल 


“निर्वाचकों की संख्या केवल १२, १२, १७२ थी। जिन निर्वादक संघों में 


उम्मेदवारों की: संख्या, चने जाने वाले सदस्या की निर्धारित संख्या से 


| ॥ i थी, उनके निर्वाचक ४,६०,४३१ थे, इनमें से १,२४,०८४३ Rat 


चका ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था । 
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विषयों के सम्बन्ध में क़ानून बना या बदल सकता E: क ) 
ब्रिटिश भारत के सब आदमियों, अदालतों, स्थानों और ऐसे 
विषयों के लिए जो प्रान्तीय नहीं हैं। (ख) देशी या भारत के 
वैदेशिक राज्यों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा और नोकरों के लिए। 
(ग) सम्राट्‌ की भारतीय प्रजा के लिए, जो ब्रिटिश भारत में 
या बाहर ( किसी भी देश में ) हो । 


PIPER An, 
~ 


जब तक पार्लिमेंट के ऐक्ट से स्पष्टतया ऐसा अधिकार प्राप्त 

हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा क्रानून नहीं बना सकता 

जो पार्लिमेंट के भारतवष की राज्य पद्धति सम्बन्धी किसी tre 

या अधिकार, अथवा सम्राट्‌ के आदेश पर प्रभाव डाले, या उसे 
संशोधित करे | 


व्यवस्थापक मण्डळ की कार्य पद्धति--व्यवस्थापक 
मंडल की दोनों सभाओं के अधिवेशन साधारणतः दिन के ग्यारह 
से पांच बजे तक होते हैं । आरम्भ के, पहिले घंटों में प्रश्नों के 


E” 
l 


उत्तर दिये जाते हैं । सभाओं के अन्य कार्य के दो भाग होते हैं, 


सरकारी ऑर गेर-सरकारी | रोर-सरकारी काम के लिए गवनेर- 
जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं, इनमें गैर-सर- 
कारी सदस्यों के प्रस्तावों पर ही विचार होता है, अन्य दिनों में 
सरकारी काम होता है । सेक्रटरी विचारणीय विषयों की सूची 
तैयार करता है, उसी के अनुसार कार्य होता है, और सभापति 


की आज्ञा विना, किसी नवीन विषय पर विचांर नहीं किया जाता। : 


[ज्य परिषद में १५, और व्यवस्थापक सभा में २४ सदस्यों 
की उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता | 'सदस्यो के 


बेठने का क्रम सभापति निश्चय करता है । "ET को भाषा 


BT रखी गयी दै; सभापति अंगरेज़ी न जानने £ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल ४७ 


को देशी भाषा में बोलने की अनुमति देसकता है | प्रत्येक सदस्य 
सभापति को सम्बोधन करके बोलता है और उसी के द्वारा प्रश्न 
कर सकता है । जहां तक कोई सदस्य सभाओं के नियमों की 

लना न करे, उसे भाषण करने की स्वतन्त्रता है; और 
भाषण या मत देने के कारण, किसी सदस्य पर मुक्रदमा नहीं 
चलाया जा सकता । प्रत्येक विषय का निणंय सभापति को छोड्‌ 
कर सभा के सदस्यों के बहुमत से होता है; दोनों ओर समान 
मत होने से सभापति के मत से निपटारा हो जाता है। सभा में 
शान्ति रखना सभापति का कतव्य है । और, इसके लिए 
आवश्यकता होने पर बह किसी सदस्य का एक दिन, या एक 
पे तक के लिए सभा में आना बन्द कर सकता है, अथवा 
अधिवेशन भी स्थगित कर सकता है | 


प्रश्न--व्यवस्थापक मण्डल की सभाओं का को स्य 
RaRa नियमों का पालन करते हुए सावजनिक महत्व का 
प्रश्‍न qup सकता है | प्रश्‍न उनही विषयों के हो सकते हैं, जिनके 


सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न 


का उत्तर मिल चुके तो ऐसा भी प्रश्‍न पूछा जा सकता है जिससे 
qa प्रशन के विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े | सभापति 
को अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्‍न, उसके अंश 
या पूरक प्रश्‍न के पूछे जाने की अनुमति न दे किसी सरकारी 
विभाग के सदस्य से वही प्रश्‍न किये जा सकते है,जिनसे सरकारी 
तौर पर उसका सम्बन्ध हो; ऐसे प्रश्‍न पूछे जाने को सूचना कम 
से कम दस दिन पहले देनो होती है । 


प्रस्ताव----व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफारिश 
के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहीं होते | इस 
संस्था में निम्नै लिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो सकते:-- 
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ब्रिटिश सरकार, गवर्नर-जनरल, या कोंसिल-युक्त गवनेर- 
जनरल का विदेशी रांज्यों या भारत के देशी राज्यों से सम्बन्ध 
देशी राज्यों का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धा कोई विषय 
ओर ऐसे विषय जो सम्राट्‌ के अधिकार-गत किसी स्थान की 
अदालत में पेश हों | 

निम्न लिखित विषयों के लिये गवनेर-जनरल की पूर्व 
स्वीकृति बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जासकता:- 
धार्मिक विषय या रीतियां, जल, स्थल, या वायु सेना, विदेशी 
राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सरकार का सम्बन्ध, प्रान्ताय 
विषय का नियंत्रण, प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ का कोई क़ानून 
रद्द या संशोधन करना, गवनर-जनरल के बनाये किसी ऐक्ट 
या आर्डिनेस को रद्द या संशोधन करना | 


भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद्‌ सें प्रस्ताव दो 
प्रकार के होते हैं, ( १) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद 


गा 


करने के लिये सभा के साधारण Ha को स्थगित करने के, और | 
(२) भारत सरकार से किसी काय के करने की सिफारिश के ।- 


पहिले प्रकार का प्रस्ताव,सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर बाद ही 
सेक्रटरी को सूचना देकर, किया जासकता है | सभापति za 


प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को, प्रस्ताव | 
करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो सभापति कहता है कि | 


अनुमति देने के पक्ष वाले सदस्य खड़े होजांय । यदि राज्य परिः 
षद में १५, व्यवस्थापक सभा में २५ सद्स्य खड़े हो जांय तो सभा" 
पति यह सूचित करदेता है कि अनुमति है, और ४ बजे या इससे 
पहले, प्रस्ताव पर विचार होगा | 


दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिये, प्रायः १५ ह| ओर कुछ 


quai में इससे अधिक समय पहले, सूचना देनी दोती दै. । | 
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प्रस्ताव उपस्थित किया जासकता है या नहीं, इसका निर्णय सभा- 
पति करता है | अधिवेशन से दो दिन पहले एक कागाज पर १, 
२, २, आदि संख्याएं लिखकर उसे कार्यालय में रखदिया जाता 
है । जिन सदस्यों के प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकने का निर्णय 
सभापति द्वारा होजाता है, वे उन संख्याओ के सामने अपना 
नाम लिख देते हैं । तीसरे दिन काराज के उतने टुकड़े लेकर उन 
पर क्रमशः १, २, ३, आदि संख्याएं लिखी जाती हैं, और उन्हें 
एक बक्स में डाल दिया जाता है । इन प्रस्तावों पर विचार करने 
के लिये जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में जितने प्रस्ताव उप- 
स्थित होसकने की सम्भावना हो, उतने काराजो को, एक आदमी 
बक्स में से बिना विचारे, एक एक करके, निकालता है । जिस 
क्रम से काराज निकलते है, उसी क्रम से, नाम एक सूची में लिख 
दिये जाते हैं * । अधिवेशन में इस सूची के क्रम के अनुसार ही 
प्रस्ताव उपस्थित किये जाते हैं। सभापति की आज्ञा बिना किसी 
अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं होता | 


सभापति की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य 
सदस्य से उपस्थित करा .सकता है, और वह चाहे तो उसे वापिस 
भी ले.सकता है | प्रस्तावक के अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव 
रद्द समझा जाता है। प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य 
संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर इसके लिए भी साधारणतः 
दो दिन पहले सूचना देनी पड़ती है । 


. कानून किस प्रकार बनते है !--जब किसी सभा का 
कोई ae क्रानूनी मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता 
है तो वह नयमानुसार उसकी सूचना देता है । यदि उसके पेश 


Nw नामों का कम निश्चय करने के इस ढंग को ‘dae’ पद्धति कहते हें । 
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करने के लिये नियम के अनुसार, पहले ही गवर्नेनर--जनरल को 
अनमति लेने की आवश्यकता हो, तो वह मांगी जाती है। अनु- | 
मति मिलजाने पर, निश्चित किये हुए दिन मसविदा सभा में पेश | 
क्रिया जाता है। उस समय पूरे मसविदे के सिद्धांतों पर विचार | 
होता है । यदि आवश्यकता हो तो मसविदा साधारणतया उसी 
सभा की ( जिसका सदस्य मसविदा पेश करता हो ) या दोनों 
सभाओं की सिलैक्ट कमेटी # में विचारार्थ भेजा जाता है । यह 
कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिवर्तेन, या परिवद्ध न 
आदि करके अपनी रिपोर्ट देती है । पश्चात्‌ बिल के वाक्यांशों पर 
एक एक करके विचार किया जाता है ओर वे आवश्यक सुधार 
संहित पास किये जाते हैं । फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशो- 
धनों सहित, पास करन का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है । यह 
प्रस्ताव पास होजाने पर मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है | 
वहां पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता हे । यदि मसः 
विदा यहां बिना संशोधन के पास होजाय तो उसे गवनेर-जनरल 
की स्वीकृति के लिये भेज दिया जाता है । और, स्वीकृति मिल 
जाने पर वह क़ानून बन जाता है । अगर मसविदा दूसरी सभा में 
संशोधनों सहित पास हो तो उसे इस निवेदन सहित लोटाया 
जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों पर सहमत होजाय | 
# इस में सरकार का क्वानन-सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रख़ने वाले 
विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करने वाला तथा तीन या अधिक | 
अन्य सदस्य होते हैं । * 4 | 
हिन्दू ओर मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध ७रखने वाले | 
क़ानूनों के मसविदो पर विचार करने के लिए दो पथक “पृथक्‌ स्थायी. 
समितियां हैं। इन समितियों में, अधिकांश में उस El a c 
सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं । उनके अतिरिक्त इन में उस उस 
जाति के क़ानूनी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हें। 70 
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संशोधनों पर फिर वही कारेबाई, सूचना देने विचार करने, 
स्वीकृति या अस्वीक्कति का समाचार भेजने आदि की, कीजाती है 
अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लोटाया जाय कि 
दूसरी सभा ऐसे संशोधनों पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली 
सभा मानने को तेयार नहीं है तो वह सभा चाहे तो, (१) मस- 
विदे को रोक दे, या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट 
गवर्नर-जनरल के पास छः मास तक भेजदे । दूसरी परिस्थिति में, 
मसविदा और संशोधन दोनों सभाओं के ऐसे संयुक्त अधिवेशन 
में पेश होते हैँ जो गवनर-जनरल अपनी इच्छानुसार करे इस 
का अध्यक्ष राज्य परिषद का सभापति होता है | मसविदे और 
विचारणीय संशोधनों पर बिचार या वादानुवाद होता है; जिन 
संशोधनों के पक्ष में बहुमत होता है, वे स्वीकृत सममे जाते हैं । 
इस प्रकार ससविदा, स्वीकृत संशोधनों सहित पास होता है और 
यह मसविदा दोनों सभाओं से पास हुआ समभा जाता है। 


राज्य परिषद्‌ से हानि--राज्य परिषद्‌ ने समय समय 
पर भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत क्रानूनी मसविदे 
अस्वीकार कर दिये, तथा, ऐसे प्रस्ताव पास कर दिये जिनसे 
भारतीय व्यवस्थापक सभा का घोर विरोध था । भारतीय 
व्यवस्थापक सभा राज्य परिषद की अपेक्षा, कहीं अधिक faal- 
चकों की प्रतिनिधि सभा है । इस लिये राज्य परिषद्‌ का उक्त 
कार्ये सब साधारण के हितों का घातक है । यद्यपि राज्य परिषद्‌ 
में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश 
सदस्य Uu व्यक्ति होते है, जो लोकमत की परवाह नहीं करते। 
ऐसा होना स्वाभाविक ही है, कारण कि उनके चुनने वाले प्रायः 


रइस, silex, धनी, Muss आदि हैं, और, बे प्रायः ऐसे 


ही आदमी को चुनते हैँ जो सरकार की ओर झुकने बाले हों। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५२ भारतीय शासन 


nn 
ane 


J 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 


अधिकारी इस परिषद की आड़ में अपनी मनमानी कारवाई 
कर सकते हैं । इस प्रकार इससे होने वाली हानि स्पष्ट हे । | 
। 


गवनर-जनरल के व्यवस्था सम्बन्धा आधकार-- | 
गवनर-जनरल को यह अधिकार है कि वह राज्य परिषद्‌ के 
सदस्यों में से किसी को सभापति नियुक्त करदे, अथवा खास 
हालतों मैं, किसी दूसरे सज्जन को सभापति का कार्य करने के 
लिये नियत करे | वह राज्य परिषद्‌ तथा भारतीय व्यवस्थापक 
सभा के सन्मुख भाषण कर सकता है, और इस काम के लिये | 
उक्त सभाओं का अधिवेशन करा सकता है । कई विषयों के मस- | 
faz उसकी अनुमति बिना, किसी सभा में पेश नहीं हो सकते | 
जिन प्रस्तावों के उपस्थित किये जाने के लिये, उसको अनुमति 
की आवश्यकता नहीं है, उनमें से भी किसी प्रस्ताव या उसके 
किसी अंश का उपस्थित किया जाना वह इस आधार पर अस्वी- 
कार कर सकता है कि उसके उपस्थित किये जाने से सार्वजनिक 
हित को हानि पहुंचेगी | दोनों सभाओं में पास होने पर भी सस- | 
विदा उसकी स्वीकृति बिना क़ानून नहीं बनता | उसे यह अधि- 
कार है कि वह दोनों सभाओं से पास हुए मसविदे को स्वोकार 
करे, अस्वोकार करे, या सम्राट्‌ की स्वीकृति के लिये रख HSI 
अन्तिम दशा में मसविदे पर सम्राट्‌ की स्वीकृति मिलने से ही, | 
वह क़ानून बन ससता È | 


जब कोई सभा किसी क़ानून के मसविदे के उपस्थित किये 
जाने को अनुमति न दे, या उसे गवनेर-जनरल की इच्छानुसार 
पास न करे तो यदि गवनर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक़ 
करने का अधिकार है कि देश को शान्ति, सुरक्षा P हित की | 
fe से इस मसविदे का पास होना आवश्यक il सके ऐसा 
तसदीक़ कर देने पर, वह मसविदा क़ानून बन जाता है, चाहे 
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कोई सभा उसे स्वीकार न करे | ऐसा हर एक HAA गवर्नर: 
जनरल का बनाया हुआ सूचित किया जाता है और, पालिमेंट की 
दोनों सभाओं के सामने पेश होता है और, जब तक सम्राट्‌ की 
स्वीकृति न मिले वह व्यवहार में नहीं लाया जाता | जब गवनर- 
जनरल यह सममे कि उक्त क्रानून को व्यवहार में लाने की 
अत्यन्त ही आवश्यकता है तो उसके ऐसा आदेश करने पर, वह 
अमल में आजाता है; केबल यह शत है कि सम्राट्‌ ऐसे क़ानून 
को नामंजूर कर सकता है। गवनरःजनरल को यह भी अधिकार 
है कि सूचना देकर और यह तसदीक़् करके कि यह मसबिदा देश 
की रक्षा, शान्ति या हित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसविदे के 
सम्बन्ध में होने बाली कारवाई को रोकदे जो किसी सभा में पेश 
हो चुका हो, या होने वाला हो । 


भारतीय आय व्यय का विचार--- भारत सरकार के 
अनुमानित आय व्यय का विवरण ( बजट? ) प्रति वष भारतीय 
ग्रवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है | गबनेर-जनरल की 
सिफ्रारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं 


किया जा सकता | विशेषतया निम्न लिखित व्यय की मद्दो के लिये 


कौंसिल-युक्त गवनेर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत 
(वोट ) के लिये नहीं रखे जाते, न सालाना विवरण के समय 
कोई सभा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक गवनर- 
जनरल इसके लिए आज्ञा न देदेः-- 


(१) ऋण का सूद । ( २) ऐसा खच जिसकी रकम 
कानून से निर्धारित हो। ( ३ ) उन लोगों की वेतन ओर भत्ते या 
पेन्शन जो सम्राट द्वारा, या सम्राट की स्वीकृति से नियुक्त किये 
गये हों । चीक़ कमिश्ररों या जुडिशल कमिश्नरों की वेतन । ( ४ ) 
वह रक्कम जो सम्राट्‌ को देशी राज्यों सम्बन्धी काय के खच के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ भारतीय शासन 


Ne 
sqaq में दीजाने वाली हो । (५ ) किसी प्रान्त के 'प्रथक किये 
हुए? ( एक्सक्लूडेड ) क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी खचे। # (६) 
ऐसी रक्रम जो गवनेर-जनरल उन कार्यो में खच करे जिन्हें उस 
को अपनी मर्जी से करना आवश्यक हो । (७) वह्‌ खच जिसे 
कॉसिल-युक्त गवनेर-जनरल ने (क) धार्मिक, ( ख ) राजनेतिक 
या (ग) रक्षा अथांत सेना सम्बन्धी ठहराया हो | 
... ईन aT को छोड़कर व्यय के अन्य विषयों के खच के लिये 
कासिल-युक्त गवनर-जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा के सत के वास्ते, सांग के स्वरूप में रखे जाते हैं ।+ 
सभा को अधिकार है कि वह किसी मांग को खीकार करे, या 
न व.रे, अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु कोंसिल-युक्त गवर्नर 
जनाल सभा के ऐसे निश्चय को रद्द करसकता है। विशेष दशाओं 
में ' बनर-जनरल ऐसे खच के लिये स्वीकृति दे सकता है जो 
उस ही सम्मति में देश की रक्षा या शान्ति के लिये आवश्यक हो। 
गवनर-जनरल के विविध अधिकारों के होते हुए, वास्तव में 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों का कुछ महत्व नहीं है। 


ॐ पृथक किये हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में, आगे “प्रान्तीय सरकार” 
शीषक वाले, आठवें परिच्छेद में लिखा गया है । ही 
f बजट राज्य परिषद में भी पेश होता है, पर उसे घटाने या किंसी 
मांग को अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल भारतीय व्यवस्थापक 
सभा को ही है । राज्य-परिषद अपने प्रस्ताव आदि से, सरकार की आर्थिक 
नीति या साधनों की आलोचना कर सकती है, और किसी कर के प्रस्ताव 
को संशोधित, या रद्द कर सकती है। व्यवस्थापक सभ। से करों'के प्रस्ताव 
बाक़ायदा प्रस्ताव के रूप में आते हैं, उनका दोनों सभाओं से/पास होना 
जरूरी है । यद्यपि राज्य-परिषद्‌ रुपये सम्बन्धी किसी El प्रारम्भ 
नहीं कर सकती, परन्तु उसके वादानुवाद ओर निपटारे में भाग r 
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संधीय रेलवे विभाग 

[ भारतीय संघ के सम्बन्ध में, दूसरे खण्ड में लिखा जायगा। संघ 
की स्थापना में अभी विलम्ब है, तथापि संघीय रेलवे अथारिटी सम्बन्धी 
कार्य आरंभ हो गया है। हां, यह संस्था पूर्ण रूप से तो संघ स्थापना 
के बाद ही कार्य करने लगेगी । इस परिच्छेद में जहां (wa, ( या “संघ 
सरकार? ) अथवा “संघीय व्यवस्थापक मण्डल” शब्द का प्रयोग EU है, 
वहां वर्तमान अवस्था में क्रमशः केन्द्रीय सरकार और भारतीय व्य RAT 
पक मण्डल का आशय लिया जाना चाहिये । ] 


रेलवे विभाग या “अथारिटी'-सन १६३५ £o के विधान 


से ga, रेलवे विभाग पर भारत सरकार और भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल का नियंत्रण था; जैसा कि पहले कहा गया है, भारत सरकार 


क्रा एक सद्स्य इस विभाग का काय सम्पादन करता था | उक्त 


विधान के अनुसार इस विभाग के काय के लिये स्वतन्त्र व्यवस्था 
की गयी है अब यह कार्य 'संघोय रेलवे अथारिटी! नामक 
संस्थां करती है । 'अथारिटी' कहने से इसी संस्था का बोध होताहै। 


“अथारिटी' का संगठन--अथारिटी का कार्य भारतवर्ष 
में रेले बनाना ओर उन्हें जारी रखना है । इसके सात सदस्य 
होते हैं । इनकी नियुक्ति गननेर-जनरल करता है | इन में से कम 
से कम तीन सदस्य और (एक) सभापति को नियुक्ति वह अपनी 
मर्जी से करता है । कोई व्यक्ति अथारिटी का सदस्य बनने या 
नियुक्त होने! के योग्य नहीं होता :-- 
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| 
(क) जब तक उसे वाणिज्य, उद्योग धन्धे, कृषि, राजस्व, या 3 = 
शासन का अनुभव न al, या í 
R 
८ 


(ख) अगर वह पिछले छः मास में (१) संघीय या प्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडल का सदस्य या ( २) भारतवष में सम्राट का 
नोकर या रेलवे अधिकारी रहा हो | 


अथारिटी के प्रथम बार सदस्य बनने बाले व्यक्तियों में से र 
तीन की नियुक्ति तीन तीन साल के लिये होती है । इस डावधि र 
के समाप्त होजाने के बाद ये सदस्य पुनः तीन या पांच सालके' 
लिये नियुक्त होसकते हें । इसके अतिरिक्त, अन्य सदस्यों की i 
नियुक्ति पांच वप के लिये होती है, ओर वे पुनः अधिक से अधिक C 
पाँच वप के लिये नियुक्त किये जासकते हैं । यदि nadaa C 
को यह प्रतीत हो कि कोई सदस्य अपना काय करते रहनेके ४ 
योग्य नहीं हैं, तो बह अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनसार उसे ; 
उसके Wqu प्रथक्‌ कर सकता हे | गवनंर-जनरल अथारिटी ' 
के सदस्यों की अस्थायी नियुक्ति के नियम बना सकता है । DE 


अथारिटी के सद्स्य को गवनर-जनरल द्वारा निश्चित कि या 
हुआ वेतन और भत्ता मिलता है, यह उसके कार्यकाल में घटाया 
नहीं जासकता । SE शि 
. अथारिटी का सब कायं उसके उन सदस्यों के | के | 
अनुसार होता है, जो उसकी मीटिंग में उपस्थित हों, और उसमें | 
त द | जब किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में समान मत हों 
तो SE को दूसरा अर्थात्‌ निर्णायक मत देने का , अधिकार | 
होता ह 


गवनर-जनरळ का सम्बन्ध--श्रथारिटी के 
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नियुक्त करने की बात पहले की जाचुकी है, उसके अतिरिक्त, गब- 
नेर-जनरल अपने प्रतिनिधि-रूप से एक या अधिक व्यक्तियों को 
अथारिरी? की सभा में भेज सकता है, ये उसमें भाषण देसकते 
है, परन्तु मत नहीं देसकते | रेलवे प्रबन्ध सम्बन्धी प्रधान BH- 

चारी 'चीफ़ रेलवे कमिश्नर! कहलाता है | इसकी नियुक्ति गवनर- 
जनरल, 'अथारिटी” की सलाह लेकर अपनी मर्जी से करता है । 

इसे समय समय पर परामश देने के लिये एक आर्थिक कमिश्नर 

गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त होता है । इन दोनों अधिकारियों को 

अथारिटी की सभा में उपस्थित होने का अधिकार होता है | 

गवनर-जनरल 'अथारिटी' से परामश करके, अपनी मर्जी से 

रेलवे कम्पियों के डायरेक्टर और डिप्टी-डायरेक्टरों की नियुक्ति 

करता है, तथा ऐसे नियम बनाता है, जिनसे अथारिटी और संघ 

सरकार के पारस्परिक व्यवहार सम्बन्धी कार्यों का सुविधा-पूर्वक 

संचालन हो । 

NA 08 AO X NON nA ७७ 
अथारटा का नात आर उस दाजाने वाला हदायत-- 

विधान के अनुसार यह आवश्यक है कि अथारिटी” अपना सारा 

काम व्यापारिक नीति से, ऋषि व्यापार उद्योग धन्धों एवं सावे- 

जनिक हित के लिये करे; वह अपनी आय से ही अपना as 

चलाने की व्यवस्था कर, तथा इस सम्बन्ध की नीति-विषयक 

बातों में संघ सरकार द्वारा दी हुईं हिदाथतों का ध्यान रखे । 

अथारिटी” को ae हुए विषयों में गवर्नर-जनरल का विशेष 

उत्तरदायित्व माना जाता है; वह अपनी मर्जी से इसे आवश्यक 

हिंदायतें देसकता है, और इसे उनका पालन करना होता है | 


रछ का आय व्यय- श्रथारिटी का एक कोष होता है। 
Id ud फंड कहते हैं । इसमें रेलों से होने वाली सब आय 
जमा होती है, और इसी में से रेलों के सम्बन्ध का सब खच 
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होता है । जिस रुपये की तत्काल आवश्यकता नहीं होती, वह | 
रिजर्व बैंक में जमा कर दिया जाता है। बचत का रुपया संघ ॥ 
six अथारिटी में निर्धारित योजना के अनुसार विभक्त किया 
जाता है । यह योजना संघ सरकार द्वारा समय समय पर बनायी | 
sic संशोधित की जाती है। अथारिटी को आवश्यकता होने पर 
रुपया संघ देता है, ऐसी रकम संघ के खर्च में गिनी जाती है। 
अथारिटी के आय व्यय के हिसाब की जांच भारतवष का आडि. 
टर-जनरल या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति करता है | 


~ 


रछ भाड़ा कमेटी-यह कमेटी समय समय पर गवनेर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होतो है । यह अथारिटी को किराए भाडे 
सम्बन्धी उन बातों में परामशे देती है, जिनके विषय में यात्रियों 
तथा माल भेजने बालों का अथारिटी से विरोध हो, और जिन्हे 
गवनर--जनरल इस कमेटी के सामने रखे | 


किसी रेलवे का किराया भाड़ा नियमित करने के सम्बन्ध में | 
कोई क़ानून का मसबिदा या संशोधन संघीय व्यवस्थापक मंडल | 
की किसी सभा में गवनेर-जनरल की सिफारिश बिना उपस्थित 
नहीं किया जाता। | 


रेलवे विभाग और देशी राज्यों का पारस्परिक व्यव- | 
हार--अथारिटी ब्रिटिश भारत तथा संघान्तरित देशी राज्यों# | 
के लिये तो रेलें बनाएगी ही, गवनेर-जनरल का आदेश होने पर उन | 
देशी राज्यों में भी रेल बनाने आदि का कार्य करेगी जो संघ्रान्तरित | 


ha स्काय 


# देशी राज्यों के संवान्तरित होने के सम्बन्ध में, El पुस्तक | 
के दूसरे खण्ड में लिखा गया हे । 
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अपनी अपनी रेलों से माल उतारने या चढ़ाने तथा गुजरने देने, 
एबं किराए आदि के सम्बन्ध में एक दूसरे को ऐसी सुविधाए 
प्रदान करें कि भिन्न भिन्न रेलवे लाइनों में किसी अनुचित fear 
यत के कारण भेद भाव न रहे; एवं उनमें अनुचित या हानिकर 

प्रतियोगिता न हो | 


रेलवे न्यायाळय--संघ या देशी राज्यों की एक दूसरे के 
बिरुद्ध की हुई, उपयुक्त विषय की शिकायतों का विचार रेलवे 
न्यायालय ( ट्व्यूनल ) में होता है । कहीं रेल बनायी जाय या 
adi, इस विषय में भी इसी न्यायालय का निर्णय मान्य होता है। 
हां, गवर्नेर-जनरल रक्षा सम्बन्धी कारणों से उक्त निएय को रद्द 
कर सकता 2 | यह न्यायालय ऋथारेटी के द्वारा की जाने वाली 
किसी की हानि-पूर्ति आदि का विचार करता है । इसके फसलों 
के क़ानूनी प्रसंगों की अपील संघीय न्यायालय में हो सकती है | 
इस न्यायालय को फ़ोस आदि से जो आय होती है, उसका 
रुपया संघ को मिलता हे जो इसके प्रबन्ध आदि के लिये सब 


C ध्यावश्यक खचे करता है | 


इस न्यायालय में एक सभापति और दो अन्य सदस्य होते 
हैं। इनका चुनाव गवर्नेर-जनरल अपनी मर्जी से करता हे; 
ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें रेलों के प्रबन्ध और कार्ये का अनुभव 
हो। सभापति इसकी काय पद्धति तथा फ्रांस आदि के नियम, 
गवनेर-जनरल की स्वीकृति से बनाता है । 


नवीन व्यवस्था पर विचार--नयद्यपि सन्‌ १६२५-२६ do 

से रेलवे बजट, हर साल साधारण बजट से अलग उपस्थित 

किया जातां है, तथापि अभीतक रेलबे विभाग सम्बन्धी बिविध 

बातों पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता रहा है। रेलों से होने बाली 
E) 
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आय व्यय पर अब तक भारतीय व्यवस्थापक मंडल में वादा. | 
नवाद होता था, तथा उसी प्रसंग में विविध प्रश्नोत्तर होते थे । 
रेलवे कर्मचारियों के बेतन, तथा उनके एवं यात्रियों के कष्ट और 
असुविधाओं और स्वदेशी विदेशी तथा कच्चे और तैयार माल | 
की ढुलाई की दरों आदि के सम्बन्ध में विचार होता था | | 
इस प्रकार रेलों के प्रबन्ध ओर व्यवस्था पर जनता के प्रतिनि- ' 
धियों का प्रभाव पड़ता था, और इससे उसमें कभी कभी थोड़ा | 
बहुत सुधार भी होता था। अब नवीन व्यवस्था के अनुसार संघीय _ 
रेलवे विभाग अर्थात्‌ अथारिटी? सरकार के अन्य विभागों से 

प्रथक्‌ और स्वतन्त्र होज्ञाने के कारण, उस पर केन्द्रीय व्यवस्था- 

पक मंडल का कुछ नियंत्रण न रहेगा । रेलों के संचालन और 

प्रबन्ध आदि से सम्बन्ध रखने वाली बहुतसी बातें प्रकाश में 

नहीं आएंगी, वे गुप्त रहस्य बनी रहेंगी, इससे उनके दोष दूर | 
होने की सम्भावना स्वभावतः कम होजायगी। “अथारिटी' के | 
सदस्य प्रायः गवर्नर-जनरल के प्रति ही उत्तरदायी होंगे । निदान, | | 
सावंजनिक नियंत्रण और निरीक्षण की दृष्टि से रेलवे विभाग | 
सम्बन्धी नवीन व्यवस्था पहले की अपेक्षा कुछ Gad हुई होने । 
के बजाय, अधिक असन्तोषप्रद प्रतीत होती है । | 
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| रिज़र्व बेंक 

॥ | बैंक की स्थापना और स्वरूप--नबीन विधान पूरी तरह 


à अमल में आने अर्थात्‌ संघ स्थापित किये जाने से पूव यहां 
छन्यान्य बातों में रिजव बक की स्थापना बहुत आवश्यक मानी 
गयी हे । पहिले पहल सरकार ने इस विषय का मसबिदा, मुद्रा 


र कमीशन की सिफारिश के अनुसार, जनवरी सन्‌ १६२७ ३० में 
म भारतीय व्यवस्थापक सभा के सामने उपस्थित कियाथा। सरकार 
र इस बक को शेयरहोल्डर अथात्‌ हिस्सेदारों का बक बनाना चाहती 
à थो, जिसकी कारबाई पर भारतीय व्यवस्थापक सभा और लोक- 
t मत का प्रभाव न पड़े | परन्तु गेर-सरकारी सदस्यों का मत था 
ग कि इसे स्टेट बेक (राजकीय बेंक) बताया जाय, क्योंकि हिस्पेदारों 
ने का बैंक होने से उस पर विदेशी पॅजोपतियों, तथा कुछ भारतीय 


पूजीपतियों का ही नियंत्रण रहेगा | इस सम्बन्ध में सरकारी 
ओर गैरसरकारी सदस्यों का प्रबल मत-भेद देख कर, सरकार 
ने बेंक सम्बन्धी कानून के मसबिदे को वापिस ले लिया; और, 
ब्रिटिश अधिकारियों से परामश करके जनवरी सन्‌ १६२८में नया 
मसविदा उपस्थित किया | मूलबात में यह मसविदा पहले मसविदे 
के समान, ही था, अथात यह बेंक को स्टेट बेक न बनाकर उसे 
हिस्सेदारों का ही बॅक बनाने के विषय में था | इसमें ऐसी 
कोई Ua नहीं थी कि बैंक के शेयरों (हिस्सों) में से 
कमसे कॅम एक निर्धारित भाग भारतीयों का हो अथवा, 
La में से एक निश्चित संख्या भारतीयों की हो इस 
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के विपरीत इसमें इस बात की स्पष्ट व्यवस्था कीगयी थी कि केन्द्रीय 

या प्रान्तीय किसी व्यवस्थापक सभा का कोइ सदस्य इस बैंक | 
का डायरेक्टर न बन सके । यह मसविदा भी केन्द्रीय व्यवस्थापक ' 
सभा के सदस्यों तथा भारतीय लोक मत को संतुष्ट न कर सका, | 
ओर वापिस लिया गया | | 


अन्ततः सन्‌ १६३४ ३० में यहां Raa वेक की स्थापना के | 
लिये क्रानून बनाया गया | यह बक उसी ढंग का है, जेसा सरकार | 
चाहती थी; अर्थात्‌ यह स्टेट बेक न होकर शोयर-होल्डरों का | 
बैंक है | 


७ © रु A A 
बैक का काय- यह às विशेषतया निम्न लिखित कार्य 
करता हूं आवश्यकतानुसार नाट जारां करना, सरकार का लेन 


देन सम्वन्धी कायं करते हुए ब्रिटिश भारत की आर्थिक स्थिरता ' 


बनाये रखना, मुद्रा और साख सम्बन्धो नोति निर्धारित करना । | 
यह्‌ बेको का बंक? है, अथात्‌ इसमें अन्य बेंकों का रुपया 
जमा रहता है जिससे आवश्यकता उपस्थित होने पर यह उनकी 
सहायता xum, ओर देश में आर्थिक संकट न होने पाये। 
अत्र सरकार का मुद्रा विभाग प्रथक्‌ नहीं है, उसका काम यही 
वेक करता है। इंगलेंड आदि देशों में सरकार को जो रुपया 
भेजना होता हैं, वह भी इसी बेक के द्वारा भेजा जाता है | 


इस बेक का कृपि-साख सम्बन्धी एक विशेष विभाग रहेगा 
इसमें कृषि-साख के कुछ विशेषज्ञ रहेंगे, ये इस विषय की आवः 
श्यक जानकारी प्राप्त करेंगे, ओर गवनेर-जनरल, गवनेरों, ओर 
प्रान्तीय सहकारी बंको के अधिकारियों तथा महाजनी ii 
न्य संस्थाओं को आवश्यक परामर्श और सहायता देंगे । 


विधान में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी ऐसे 


| 
॥ 
i 


कानून का 
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3 रिजवे बैंक ६३ 
| ^ oy S 

i । मसविदा या कोई ऐसा संशोधन गवनंर-जनरल की पूव स्वीकृति 
K बिना संघीय व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा में उपस्थित नहीं 
9 किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध संघ के मुद्रा या टकसाल से, 
॥ या Rad बैंक के संगठन और कार्यों से हो | 

` २७ A ९ xX 

के बैंक के हिस्सेदार, कार्यालय आदि-बैंक की हिस्सा- 


र्‌ पेजी पांच करोड़ रुपये है । एक एक हिस्सा सौ सौ रुपये का है 
का पांच हिस्से लेने बाले को एक मत का अधिकार होता है, ओर 
एक हिस्सेदार के अधिक से अधिक द्स मत होसकते हैं । हिस्से 
दारों के लिये भारतबष और बमा को पांच ज्षेत्रों में विभक्त किया 
थे गाया है, जिनके केन्द्रीय स्थान बम्बई, कलकत्ता, देहली, मदरास 
न आर रंगून हैं । इन पांच स्थानों में रिजबे बैंक के कार्यालय हैं 


il प्रत्येक कार्यालय में उस के क्षेत्र के हिस्सेदारों का रजिस्टर रहता 
E è | इसके अतिरिक्त बैंक की एंक शाखा लन्दन में खोली गयो है। 
T भारतवष के उपयक्त पांच स्थानों, तथा विदेशों में लन्दन के अति 
ही. रिक्त किसी अन्य स्थान में इस बैंक की शाखा या एजंसो गवनेर- 


| जनरल की पूव etf से ही स्थापित की जासकती है | 


ij सेंटल बोड, और गवर्नर-जनरछ के अधिकार-- बेंक 
का निरीक्षण और संचालन ‘Aza SIS! नामक कमेटी द्वारा होता 
है। इसमें निम्न लिखित डायरेक्टर होते हैं। (क) एक गवनेर 
ओर दो. डिप्टो-गवनर । इनकी नियुक्ति ate की सिफारिश 
होने पर गवर्नर--जनरल करता है। ये अधिक से अधिक पांच 
` वर्षतक अपने पद पर रहते हैं । ( ख ) चार डायरेक्टर जिन्हे 
` गवर्नेर-जनरल नामजद करता है, ओर, (ग) आठ डायरेक्टर 
जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हिस्सेदारों द्वारा इस हिसाब से चुने जाते 
हैं:-बस्बई २, कलकत्ता २, देहली २, मद्रास १, ओर रंगून १। 
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बोर्ड के गवर्नर और डिप्टी--गवर्नर के वेतन भत्ते और 

S S A S ` 
कार्य काल का निश्चय गवनेर-जनरल करता है । हिस्सेदारों का 


प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्वोक्त आठ डायरेक्टरों को प्रथम बार: 


गवनॅर-जनरल नामज़द करता है | इनमें से दो दो का निर्वाचन 


——————MM———————————M rt 


=m 


पीछे प्रतिवर्ष निर्धारित रीति से होता रहेगा, जब तक कि eqno 


EN i A c XS Ò 
नामजद डायरेक्टरों की जगह निवाचित डायरेक्टर न होजांय | 


आवश्यकता होने पर गवर्नर-जनरल सेंटूल बोड को तोड़कर 


उसके सम्बन्ध में उचित कारवाई कर सकता है, तथा बेंक का 


हिसाब चुकता करके उसे बन्द कर सकता है | 
SS 


SOON, SEN 


रंगून में से प्रत्येक स्थान में एक एक लोकल बोड स्थानीय कार्य. 


सम्पादन करने के लिये रहता है ! इस बोड के सदस्यो में से पांच 


उस चेत्र के हिस्सेदारों में से, उनके द्वारा ही निर्वाचित होतेहे,और ' 


कम से कम तीन सदस्य उस क्षेत्र के हिस्सेदारों में से सेंट्रल बोई 
द्वारा नामजद होते हैं । 


विशेष वक्तव्य--रिजवे बैंक के संगठन में भारतीय हितों 


Gy (९ ७ ` | 
ठोकळ बोड--बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद्रास ओर. 


को सुरक्षित रखने तथा उस पर भारतीयों का नियंत्रण रहने की | 
व्यवस्था नहीं की गयो है | हिस्सेदारों या डायरेक्टरो के सम्बन्ध | 


में ऐसा नियम नहीं है कि उनमें से अधिकांश भारतीय हो होसके। 
डायरेक्टर, आरम्भ में तो सभी गवर्नर-जनरल द्वारा नामजद 


हैं । प्रतिवर्ष दो दो के हिसाब से चुने जाकर £z qu बाद | 


आठ डायरेक्टर शेयर shed द्वारा निर्वाचित होंगे, इनमें कुछ 

अंगरेज आदि रहेंगे ही । इनके अतिरिक्त चार डायरेक्टर तो चार 
ब हग इले रतीयों 

वर्ष वाद भी नामजद ही होंगे। इससे स्पष्ट है कि भारतीय को 


Raa बक जेसे आर्थिक विषय में भी बहुत परिमित 
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प्रान्तीय सरकारं ६५ 
अधिकार दिये गये हैं। इस बेंक की स्थापना के क्रानून का मस- 
विदा सरकार द्वारा दो बार वापिस लिया जाकर, तीसरी बार 
क़ानून के रूप में आया है, तो भी यह आशङ्का निमूल सिद्ध नहीं 
हुई, कि इस बेंक को भारतीय लोकमत से मुक्त रखकर इसे 
ब्रिटिश सरकार और अंगरेज व्यवसाइयों के आदेशानुसार चलाने 
का विचार है। 


प्रान्तीय सरकार 


[ पहले कहा जा चुका है कि सन्‌ १३३ $o के शासन विधानानुं- 
सार, भारत सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक मण्डल के सम्बन्ध में, 
जो परिवर्तन होने वाले हैं, उनके भ्रमल में आने wat देर है। प्रान्तीय 
शासन) पद्धति सन्‌ १३३७ Ze से बदल दी गयी है । नवीन शासन 
विधान की रचना के समय, उसके निर्म्माताओं ने इस बात पर बहुत जोर 
दिया है कि इस विधान का उद्देश्य प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना है। ] 


पूवं व्यवस्था=-नवीन प्रान्तीय शासन की रूप रेखा सम- 
vnd के लिये यह जान लेना आवश्यक है कि नवीन विधान बनने 
ES. qq यहां प्रान्तों का शासन किस प्रकार होता था। पहले ब्रिटिश 


al 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


६६ भारतीय शासन 


ANN 


०००००००००० 
भारत के सब प्रान्तों की संख्या १५ थी, ओर उनके दो भेद थे 
बडे प्रान्त, और छोटे प्रान्त। बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त 
पञ्जाब, बिहार-उड़ीसा, मध्य प्रान्त और बरार, बर्मा, और आसाम 
बड़े प्रान्त कहलाते थे। इन्हीं नो प्रान्तों में उत्तरदायी शासन पद्धति. 
का श्रीगणेश करके, स्वराज्य का बीज बोया गया था। शेष छ 
प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते थे। इनमें देहली, पश्चिमोत्तर सीमा 
rea. ब्रिटिश बलोचिस्तान, अजमेर-मेरवाड़ा, कुगे, ओर ऐंडमान 
निकोबार सम्मिलित थे। बड़े प्रान्तों में गवर्नर, प्रबन्धकारिणी 
सभाएं और व्यवस्थापक परिषदें थी । छोटे प्रान्तों का शासन 
चीक कमिश्नर करते थे, जो गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त, और ' 
भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे । इन प्रान्तो के लिए 


क्रानून भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये जाते थे; ( केबल | 


gui में व्यवस्थापक परिषद्‌ थी ) । f 

बड़े प्रान्तों में प्रान्तिक सरकारों से सम्बन्ध रखने वाले विषय 
दो भागों में विभक्त थे, ( १ ) रक्षित या ' रिजवेड ^, और (२) 
हस्तान्तरित या  टांसफडं ^| रक्षित विषयों के प्रवन्ध करने का 
अधिकार गवनंर ओर उसकी प्रन्धकारिणी सभा को ura ये 
भारत सरकार आर भारत मंत्री द्वारा, त्रिटिश पार्लिसेंट के प्रति, 
आर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश मत-दाताओं के प्रति, उत्तरदायी | 
थे | हस्तान्तरित विषयों का प्रबंध गवर्नर अपने मंत्रियों के | 
परामश से करता था। ये प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद्‌ कें प्रति, | 
अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मत दाताओं के प्रति उत्तरदायी | 
थे। इस प्रकार, प्रान्तिक सरकार के दो भाग थे; एक भाग में 
TAAL ओर उसकी प्रबंधकारिणी सभा के सदस्य होते थे, दूसरे 
भाग में गवनर और उसके मंत्री होते थे । साधारणतया प्रांतीय 
सरकार इकट्ठी ही किसी विषय का विचार करती थी c यह 
गवनर की इच्छा पर निर्भर था कि वह किसी विषय का अपनी 


| 
i 
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सरकार के केवल उस भाग से ही विचार करले जो उसका 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो । [ जिस पद्धति में शासन कार्य ऐसे 
दो भागों में विभक्त होता है, उसे द्वैध शासन पद्धति या डायर्की' 
कहते हैं | ] । 
प्रान्तों का आधुनिक वर्गीकरण; गवनरों के प्रान्त- 
शव प्रांतों के दो भेद हैं, (क) गवनेरों के प्रांत और (ख) चीफ़ 
कमिए्नरों के प्रांत । गवनेरों के प्रांत निम्न लिखित हैं :-- 
४ १-मद्रास | 
«“२--बम्बई | 
३-—बङ्गाल | 
४४--संयुक्त प्रान्त । 
४--पंजाब । 
४ ६--बिहार । 
० ७--सध्य प्रान्त और बरार | 
८--आसाम | 
YV ६--पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त । 
५ १०--उड्ीसा | 
११--सिन्ध । 


पहिले की स्थिति से तुलना करने पर पाठकों को यह ज्ञात 
होजायगा कि बर्मा अब इस सूची में नहीं है, ( इसके ब्रिटिश 
भारत से प्रथक किये जाने के सम्बन्ध में पहले लिखा जाचुका 
है। ) और तीन प्रान्त इस सूची में नये बढ़ाये गये हैं:-- ( १) 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, (२) उड़ीसा, और (२) सिन्ध । इन 
में से पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त की गणना पहले चाफ़ कमिश्नरों के 
प्रान्तों में होती थी; उड़ीसा, बिहार के साथ था; तथा सिन्ध,बम्बई 
के साथ मिला हुआ था | 


Ls 


$ 
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भारतवर्ष में भाषा, संस्कृति या रहन सहन आदि के विचार 
से, कई नये प्रान्तों की आवश्यकता बढ़ती जारही है । और, जब। 
तक कि देश हित की उपेक्षा न कीजाय, ऐसी मांग की पूर्ति होना 
उचित ही है । हां, यह्‌ स्मरण रखने की बात है कि एक ug 
प्रान्त की सरकार को गवर्नर, मंत्री, हाईकोटे, व्यवस्थापक सभा, 
विश्वविद्यालय आदि सभी बातों की व्यवस्थां करनी होती है । ये 
सब कार्य व्यय-साध्य हैं । वर्तमान अवस्था में, उच्च पदों पर कार्य 
करने वालों का वेतन आदि इतना अधिक है, कि शासन बहुत 
मंहगा पड़ता है | सरकार बहुधा किसी नये प्रान्त के बनाने से पूव 
उसे आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का विचार नहीं करती, 
sik आवश्यकतानुसार नये करों की वृद्धि करती रहती है। 
आवश्यकता है कि नवीन प्रान्तों की सृष्टि के साथ शासन व्यय 
का परिमाण कम किया जाय; उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति k 
अधिक की जाय, और कर घटाये जांय, ओर करों से प्राप्त होने * 
वाली आय अधिकतर राष्ट्रोत्थानकारी कार्यों में लगायी जाय, ' 
जिससे जनता की आर्थिक और नेतिक दशा में सुधार हो | 


i 


अदन का पृथकृता--बम्बई प्रान्त से सिन्ध के अतिरिक्त 
अदन भी प्रथक्‌ किया गया है । अदन के सम्बन्ध में सपरिपद 
सम्राट्‌ को अधिकार देदिया गया है कि वह जैसा शासन वहां के 
लिये उपयुक्त सममे, किसी समय से आरम्भ कर सकता है । 


५ अब तक बस्बई तथा भारत सरकार ने अदन के लिये प्रति 
वष लाखों रुपया खच किया। उस व्यय से यहां भूमि साफ़ करके - 
आदमी बसाये गये, तथा बन्दरगाह का सुदृढ़ प्रबन्ध किया गया; 
क्रमशः यहां फौज भो बढ़ायी गयो । सैनिक व्यय की तीव्र आलो 
चना होने से उसकी जांच के लिये 'वेलबे कमीशन? नियुक्त हुआ | 
उसकी सिफारिश थी कि उक्त व्यय का आधा माग A qe 
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कार दे | फलतः सन्‌ १६०१ से ब्रिटिश सरकार ने इस में हाथ 
बटाना आरम्भ किया । युद्धकाल में अदन की सेना का शासन 
इंगलैंड के युद्ध विभाग को सौंपा गया, और साधारण क्रानूनों के 
पालन का दायित्व बम्बई सरकार पर रहा। त्रिटिश सरकार इसे 
अपने औपनिवेशिक भाग के अधीन करने का विचार करती रही, 
इसका प्रवल विरोध होने पर सन्‌ १६२७ ३० में निश्चय हुआ कि 
अदन की सेना तथा पर-राष्ट्र सम्बन्ध का दायित्व तो ब्रिटिश 
सरकार पर रहे, पर इसकी आन्तरिक शासन व्यबस्था भारत सर 
कार के ही अधीन रहे | तथापि अदन को अपने अथान करते का 
बिचार ब्रिटिश सरकार ने विलुप्त न होने दिया, ओर इस बात 
का कुछ विचार न करके कि यहां भारतवपं के खजाने से इतना 
द्रव्य व्यय हुआ है, तथा भारतवालियों का व्यापार में यहां लाखों 
रुपया लगा हुआ हे, नवीन विधान के अनुसार Aza को भारत 
से ( बम्बई प्रान्त से ) प्रथक्‌ कर दिया गया है | 


बरार सम्बन्धी व्यवस्था--वरार के सम्बन्ध में निजाम 
हैदराबाद से एक समभोते की बात चलग्हो है । जब तक उसका 
qui निश्चय न हो, तब तक के लिये बरार पर निजाम का प्रभुत्व 


“होते हुए भी मध्य प्रान्त और बरार दोनों एक गवनर के प्रान्त 


माने गये हैं, और उनका सम्मिलित नाम मध्य प्रान्त ओर बरार 
रखा गया है. यहां के प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के तथा राज्य 
परिषद्‌ के मतदाताओं की योग्यता सम्बन्धी नियमों में इस सम- 
भते का ध्यान रखा गया है । # 


% अगर उक्त समझौता पूर्ण रूप से न हुआ, या होकर पीछे टूट 
गया, तों मध्यप्रान्त ओर बरार के सम्बन्ध में, कही गयी बातें मध्यप्रान्त 
के सम्बन्ध में समझी जांयगी और सपरिषद सम्राट मध्यप्रान्त सरबन्धी 
व्यवस्था में, जेसा उचित समभेगा, परिवर्तन कर देया । 
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प्रांतो का शासन; गवनरों की नियुक्ति, वेतन और 
पद्‌---उन ११ प्रान्तों के नाम पहिले बताये जांचुके हे, जो गव 
Sa के प्रान्त कहलाते हैं । इन प्रान्तों के शासन कार्य में गबईरो 
का पद मुख्य है । उन्हीं पर प्रान्तीय शासन, शान्ति, सुव्यवस्था 


तथा विविध प्रकार की उन्नति का दायित्व है । इनकी नियुक्ति 


क... 


r 


| 
। 29 


सम्राट द्वारा होती है । इन्हें उसके कुछ निधारित अधिकार प्राप्न | 
होते हैं, और ये उसी की ओर से काम करते हैं । इनके नाम एक | 


आदेशपत्र जारी किया जाता है, इसका मसविदा पहले भारत 
मन्त्री द्वारा पार्लिमेंट के सामने उपस्थित कियां जाता है, फिर 
पारलिमेंट सम्राट से उस आदेश पत्र को जारी करने का आवेदन 
करती है । गवनेर इस आदेश पत्र के अनुसार कार्य करता है, 
परन्तु उसके किसी काय के चित्य का प्रश्‍न इस आधार पर 

T उठाया जासकता कि वह कायं आदेश पत्र की सूचनाओं के 
अनुसार नहीं है । 


प्रान्तों का शासन गवर्नेर के नाम से होता है। गवर्नर इस कार्य 


“2a 


को स्वयं करने के अतिरिक्त अपने विविध अधीन कभेचारियों | 


द्वारा कराता है । प्रत्येक प्रान्त का शासन क्षेत्र उन सब विषयों 


तक होता है, जिन के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को 


— 


क़ानून बनाने का अधिकार होता है, (यह विषय सूची आगे दसवें | 
परिच्छेद में दी गयी हे । सब प्रान्तों के गवनेरों का वार्षिक वेतन | 
विधान द्वारा निर्धारित है ।& वेतन के अतिरिक्त उन्हें भत्ता आदि | 


#सदरास १,२०,०००) पंजाब 
बंबई ११ RR 
बंगाल 35 मध्यप्रान्त-बरार ७२,०००) उड़ीसा 
संयुक्तप्रान्त ,, MAR सिन्ध 


22 


१,००,०००) पश्चिमोत्तर- 
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। सी इतना काफ़ी दिया जाता है, जिससे वह अपने पद्‌ का कार्य 


TO सुविधा और मान मर्यादा पूर्वक कर सकें, अर्थात्‌ उनकी शान 
र) शीकत भली भांति बनी रहे । 

था S > ` ° ° Ñ ` 
स बङ्गाल, बम्बई और मद्रास के गवनर, अन्य गवनरों से 
| (चे दर्ज के माने जाते हैं। ये तीन गवर्नर इंगलेंड के राजनीतिज्ञों 
a में से, भारत मन्त्री की सिफारिश से, तथा अन्य गवनंर गवनंर- 
क EN °C ` ~ d 

| जनरल के परामर्श से नियत किये जाते हैं । 


z प्रान्तीय विषयों का प्रबन्ध--कुळ प्रान्तीय विषयों के 
न... सम्बन्ध में गवनर अपनो मर्जी या व्यक्तिगत निणय के अनुसार 
काय कर सकता है; उन्हें छोड़कर शेष विषयों में बह अपने 
र न्त्री मण्डल की सहायता या परामश से काम करता हे । किसी 
> विपय में गवनर अपनी सर्जी या व्यक्तिगत निणय के अनुसार. 


वाह 
। कार्य कर सकता है, या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का 
" किया हुआ फैसला ही अंतिम माना जाता हे । 
° 
; विशेपतया निन्न लिखित विषयों में गवनेर अपनी मर्जी के 
S A 
गं अनुसार कारवाई कर सकता है | ( क ) सन्त्रियों को नियुक्ति 
E बखास्तगी, तथा उनकी वेतन निश्चय करना । (ख ) मंत्री मण्डल 
i का सभापति होना। (ग) प्रांतीय सरकार के काय सञ्चालन 
q सम्बन्धी नियम बनाना | 
d ^ CN se 9€ `~ 
à विशेषतया निम्न लिखित विषयों में गवनेर अपने व्यक्तिगत 


निर्णय के अनुसार काये कर सकता हैः--( क ) जिन विषयों में 
mat का विशेष उत्तरदायित्व है । (a) पुलिस सम्बन्धी 

) नियमों की व्यवस्था | ( ग )आतङ्कत्राद्‌ का दमन | 
| meat पण्डरू-- पहले कहा गया है कि प्रान्तीय विषयों में 
' गवनर को सहायता या परामर्श देने के लिये एक मन्त्री मण्डल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fo 


h 
GR भारतीय Wat 


SS NR. 
रहता है। इसका सभापति गवनेर होता है । मन्त्रियों की संख्या | 
निर्धारित नहीं है । वे गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं, और जब तक । 
वह चाहता है, वे अपने पद पर बने रहते हैं। अगर कोई मन्त्री 
लगातार छः महिने तक प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल का सदस्य * 


न हो तो वह इस समय के पूरा होने पर मन्त्री नहीं रहता। | रि 
मन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल समय समय पर 7 
निर्धारित करता है, और जब तक वह निर्धारित न करे, गवर ` 
उसका निश्चय करता है, परन्तु किसी मन्त्री का वेतन उसके का, £ 
काल में बदला नहीं जाता । ऐसा प्रश्न किसी न्यायालय में नही | 
पूछा जा सकता कि मन्त्रियों ने गवर्नर को कुछ परामश दिया ‘ 
या नहीं, और, दिया तो क्या दिया | सै 

गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व-चवर्नर निम्न लिखित f 


विषयों के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी होता है--यह उत्तर a 
दायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता अर्थात्‌ उस. ज 
f 


c के प्रतिनिधियों के प्रति नहीं--जब कभी उसे अपने इस sae ; 

Q दायित्व पर आघात पहुंचता हुआ प्रतीत होता है, तो वह अपने ` 
। व्यक्तिगद निशय के अनुसार ( मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी) र 
काय कर सकता है | A a 


९--प्रान्त या उसके किसी भाग के शांति-भङ्ग का निवारण। 
इसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की मांग को ग्रवहेलना कर इस 
बात की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, कि केवल क़ानून भंगा az 
आतङ्कवाद रोकने के लिये ही गवर्नर का उत्तरदायित्व माना जा) > 
ओर वह ऐसे अवसर पर केवल पुलिस विभाग से हो काम ले। ४ 
गवर्नर को चाहे जिस प्रकार से शान्ति भंग की आशंका हो, वह उसके | 
निवारणार्थ अपना उत्तरदायित्व मानकर चाहे जिस सरकारी " को, 
स्वेच्छानुसार आदेश कर सकता हे | १ 
$ 
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a | २--'अल्प-संख्यकों के उचित हितों को रक्षा | 
A | भारतीय शासन विधान में न तो अल्प संख्यक सभुदाय' की परि- 
5 aui दी गयी है, ओर न उसके “ उचित हितों? की ही कोई सीमा निर्धा- 
H fer की गयी है। wet अल्प संख्यको? में मुसलमान, ईसाई, दलित 
x जातियाँ ( हरिजन ), सिख, एऐंग्लो-इंडियन आदि माने जाते हं, आर 
९ उनके “उचित हितों? के नाम पर अनेक बुराइयां होती हँ । इस सम्बंध में 
राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित पद्धति विचारणीय है, जिसे योरप के बहुत से 
i । राष्ट्री ने मान्य किया है। उसके अनुसार श्रल्प-संख्यक समाज वह है जी 
al (१) भाषा, जाति ओर सम्प्रदाय में बहुसंख्यक समाज से मूलत 
भिन्न हो, ओर ( २) उसकी जन-संख्या काफ़ी हो--२०, २४ प्रति 
कड़ा से कम न हो; ओर यह संख्या भी इस तरह बटी होनी चाहिये 
त कि वह दिये जाने वाले 'रक्षण' का उपयोग कर सके। फिर, रक्षण भी 
रः संस्कृति, भाषा, धर्म, ओर जातिगत विशेषताओं के संबंध में ही दिया 
स जाता हैः निर्वाचन या प्रतिनिधित्व आदि राजनेतिक विषयों में नहीं; इन 
र: . विषयों में तो उसे ग्रन्य समाज के साथ ही मिलकर कार्य करना होता है । 
ने संख्या संबंधी उपयुक्त कसौटी पर पंजाब में सिख, ओर बिहार, 
|) संयुत्तम्रांत, मद्रास, और मध्यप्रांत में मुसलमान अरुप-संख्यक नहीं हैं । 
५ बंगाल श्र पंजाब में तो हिंदू हो ग्ररप-संख्यक हें । भारतवर्ष में अल्प 
T संख्यक समाज का प्रश्न इसी तरह हल होना चाहिये। 
a ३--वतमान तथा ga-ga सरकारी कमचारियों ( सिविलि- 
या यनों, आई. सी. एस, आदि) और उनके आश्रितों के उन 
य, अधिकारों और उचित हितों की रक्ता का ध्यान रखना जो सन्‌ 
4 १६३ $o के विधान के अनुसार उन्हें प्राप्त है 
à गवनेर को यह विशेषाधिकार प्राक्त होने से इन कम चारियो पर 
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४-प्रान्तीय कानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था 
करना कि व्यापारिक और जातिगत विषयों के भेद भाव का 
या पक्षपात-मूलक BA न बने । 


भारतवर्ष में, ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत न्य देश निवासियों विशेष- 
तया अंगरेजों को कितनी व्यापारिक, औद्योगिक तथा अन्य सुविधाएं 
और रियायतें प्राप्त हैं, यह सवै-विदित है। अब इस व्यवस्था के अनुसार 
भविष्य में भी उनमें कमी नहीं हो सकती, चाहे उनसे भारतीयों के 
व्यापार ओर उद्योग आदि संबंधी हितों की उपेक्षा क्यो न हो । 


४--अंशतः पथक्‌ ( एक्सक्लूडेड ) घोषित किये हुए चेत्रों 
के शासन ओर शांति का प्रबंध । [ किसी प्रांत का कोई क्षेत्र 
TIF या अंशतः प्रथक्‌ सम्राट्‌ की आज्ञा से घोषित किया जाता | 
| है । भारत मन्त्री पहले इस विषय का मसविदा पार्लिमैंट में उप- ||. 
M स्थित करता है । सम्राट्‌ किसी प्रथक्‌ किये हुए क्षेत्र या उसके किसी | 
N भाग को अंशतः प्रथक्‌ क्षेत्र या उसका भाग बनाये जाने की, तथा 
M अंशतः प्रथक्‌ क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसा न रखे जाने ' | 
की हिदायत कर सकता है। वह किसी प्रान्त की सीमा-परिवर्तन 
या नये प्रांत के निर्माण पर किसी ऐसे भू-भाग को जो पहले 
किसी प्रांत में सम्मिलित न हो प्रथक या अंशतः प्रथक्‌ SA या 


~ 


इसका कोई भाग घोषित कर सकता है । ] 


ब्रिटिश भारत के विविध प्रांतो में कुछ कुछ भाग पथक्‌ या; अंशतः 
एथक क्षेत्र धोषित किये गये हैं । इनकी सूची काफ़ी बड़ी है। कहीं कोई 
जिला, कहीं कीई तहसील या तालुक़ा आदि ऐसा क्षेत्र ठहराया गया हे । 
अनेक स्थानों में असीम खनिज या अन्य प्रकार की सम्पत्ति और सुन्दर 
प्राकृतिक दृश्य है। प्रथक्‌ किये हुए क्षेत्रों का शासन-प्रबन्ध/ गवर्नर के 
हाथ में रहता है, और अंशतः एथक Sat में, उसका विशेष उत्तरदायित्व 


% 
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होता है; इन में मन्त्रियो को उतना भौ श्रधिकार नहीं होता जितना उन्हें 
| के अन्य भागों के सम्बन्ध सें होता है। ब्रिटिश अधिकारी इनके 
लिये प्रतिनिधि शासन पद्धति अनुपयुक्त समझते हं । यह व्यवस्था पिछडे 
हुए भू-भाग या आदिम निवासियों की रक्षा, तथा देश हित के नाम पर 
की जाती है। इन क्षेत्रों में पुलिस आदि के अधिकारियों का ही प्रभुत्व 
होता हे, नागरिकों के अधिकार अत्यल्प होते हैं, उन्हें अपने प्रांत के 
ग्रन्य बंधुओं के साथ समानता से रहने ओर विकसित होने का अवसर 
नहीं दिया जाता । भारतीय जनता इस व्यवस्था को अत्यन्त हानिकर 
समभतो है। उसके प्रतिनिधियों ने भारतीय व्यवस्थापक सभा में वह 
प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें सकौन्सिल गवर्नर-जनरल से सिफ़ारिश 
की गयी है, कि १ जनवरी १३३७ go से ब्रिटिश बिलोचिस्तान सहित 
चीफ़ कमिशनरों के प्रांतों तथा पथक्‌ ओर अंशतः पथक क्षेत्रों में समान 
रूप से शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिये आवश्यक उपाय काम में 
लाए जांय | 

६--देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके ani के अधि- 
` कारों और मान-मर्यादा की रक्षा करना | 


यह आशंका है कि गवनेर के इस उत्तरदायित्व के कारण देशी नरेश 
भारतीय मंत्रियों ( तथा भारतीय जनता ) की उपेक्षा कर, जेसे-बने 
गवर्नर के कृपा-पात्र बनने का प्रयत्न करेंगे, और फलतः भारतीय हितों 
की अवहेलना कर ब्रिटिश हितों की यथाँ संभव रक्षा करने को तत्पर रहेंगे। 


७--गवनेर--जनरल की, अपनी मर्जी से, क्रानून के अनुसार 


व्यवस्था करना । 


` उप्यक्त उत्तरदायित्व तो सब गवनेरों के हें । कुछ गवनेरों के 
इनके अतिरिक्त अन्य उत्तरदायित्व भी हैं; उदाहरणवत मध्य 
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प्रांत और बरार के गवनेर पर इस विषय का भी उत्तरदायित्व है 
कि उस प्रान्त से होने वाली आय का उचित अंश बरार में अथवा 
बरार के लिये खर्च हो । सिन्ध के गवर्नर पर सक्खर बांध के 
उचित प्रबन्ध का भी विशेष उत्तरदायित्व है | 
मन्त्रियों की प्रभाव-हीनता--गबर्नरों के उपर्युक्त उत्तर- 
दायित्यो की व्यवस्था होने से बे भारतीय मन्त्रियों के प्रतिबन्ध 
से कितने मुक्त, तथा स्वेच्छाचारी हो सकते हैं, यह स्पष्ट ही है । 
वास्तव में वे ब्रिटिश सरकार के प्रति ही तो उत्तरदायी हैं, और 
कुछ अंश में गवनेर-जनरल की आज्ञाओं का पालन करने वाले 
हैं, जो स्वयं भी त्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी है। अन्यत्र 
बताया गया है कि गवनर को यह अधिकार होगा किं बह आव- 
श्यकता समझने पर अपनी इच्छा से क़ानून बता सके और खच 
के लिये यथेष्ट रक्रम मंजूर करसके । गवरनर मंत्रियों को अपनी 
इच्छानुसार आज्ञा देसकता है, यदि मन्त्री उसकी आज्ञा का 
पालन न करें तो NAAT व्यवस्थापक मंडल को भंग करके अथवा | 
बिना भंग किये उन्हें त्याग पत्र देने के लिये वाध्य कर सकता है, | 
और उनके स्थान पर अपनी इच्छानुसार नयी नियुक्तियां कर | 
सकता है; ये नये मन्त्री इसकी इच्छानुस।र ही सब कार्य करेंगे 
ओर कदाचित ऐसा हो कि गवनेर को अपनी आज्ञा के पालन 
कराने के लिये उपयुक्त मंत्री न मिलें तो वह शासन विधान भंग 
होने की घोषणा निकाल कर समस्त शासन कार्य अपने हाथ में 
ले सकता है । इससे मंत्रियों के प्रभाव-हीन होने में कुछ सन्देह 
नहीं रहता | 
c [m3 
Ric का ER जो कार्य गवर्नर. अपनी 
३ गवनर-जनरल के नियन्त्रण में रहता है, और 
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E" द्वारा समय सगय पर दी हुई सूचनाओं के अलु- 
व्यवहार करता है । ये सूचनाएं PM के नाम जारी किये 
हुए आदेशपत्र के अनुसार ही होती हैं, ( इसके सम्बन्ध में पहले 
कह आये हैं )। परन्तु गवनर के, उपयुक्त व्यवस्था के बिपरीत 
किये हुए कार्य के भी ओचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 
इससे गवनेर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता a | 


ऐडवोकेट जनरळ--गबनरों के प्रान्त में से प्रत्येक में एक 
एक ऐडवोकेट जनरल रहता है । इस पद के लिये उस प्रान्त का 
गवर्नर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें हाईकोटे का जज 
होने की योग्यता हो । उसका कर्तव्य प्रान्तीय सरकार को ऐसे 
विषयों पर परामर्श देना और ऐसे अन्य क्रानूनी कार्यं करना, 
होता है, जो गवनेर समय समय पर उसके लिये निर्धारित करे। 
बह्‌ उस समय तक अपने पद पर आरूढ़ रहता है, जब तक कि 
गवर्नर चाहे; और उसे उतना वेतनादि मिलता है, जितना गवनर 
, निश्चय करे। 


पुलिस सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था-- गबनेर अपने 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार मुक्ती या misi पुलिस के सम्बन्ध 
में नियम बनाता है, उन्हें स्वीकार करता है, तथा उनमें संशोधन 
करता है एवं आज्ञाएँ जारी करता है; अर्थात्‌ इस विषय में 
मन्त्रियों का परामर्श लेना उसके लिये आवश्यक नहीं है । पहले 
कहा जा चुका है कि गवनेर शान्ति um निवारण तथा 
सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये उत्तरदायी है | 
उपरक्त व्यवस्था के अनुसार पुलिस बिभाग का नियन्त्रण पूण 


रूप से उसके हाथ में रहता है । भारतवर्ष के प्राय सभी दलों की 
यह मांग थी कि क्रानून और सुव्यवस्था के विषय पर aa 
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साधारण के निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली व्यवस्थापक सभा का 
नियन्त्रण रहे परन्तु यह बात स्वीकार नहीं की गयी | प्रजा- 
तन्त्रात्मक शासन पद्धति.का रूप दर्शाने के लिये यहां सन्त्रियो की 
व्यवस्था की गयी है | परंतु उन पर इतना भी विश्वास नहीं किया 
गया कि वह पुलिस विभाग सम्बन्धी नियम आदि बना सकें | 


आतङ्कवाद का दमन--यदि किसी प्रान्त के गवनेर को 
यह प्रतीत हो कि प्रांत की शान्ति ऐसे हिंसात्मक कार्यो से खतरे 
में डाली जा रही है, जो गवर्नर की सम्मति में क्वानून द्वारा स्थापित 
सरकार को उलटने वाले हैं तो वह यह आदेश कर सकता है कि 
वह अमुक कार्य अपने हाथ में लेता है । फिर उसे उस कार्य को 
अपनी मर्जी से करने का अधिकार हो जायगा, और जब तक 
वह दूसरा आदेश जारी न करे, वह उक्त अधिकार : प्रयोग 
करता रहेगा | ऐसा आदेश जारी करते समय गबनेर एक अफ़- 
सर को यह अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल की सभा में भाषण दे, और उसकी अन्य कारवाई में | 
भाग ले | इस प्रकार का अधिकार-प्राप्त ARAT व्यवस्थापक | 
मंडल की एक या दोनों सभाओं में, दोनों सभाओं की संयुक्त 
बैठक में, तथा उनकी उस कमेटी में, जिसमें वह गवर्नर द्वारा 
मेम्बर नामजद किया गया हो, भाषण दे सकता है, तथा उसकी 
कारवाई में भाग ले सकता हे, परन्तु उसे मत देने का अधिकार 
नहीं होता । 

"dex अपनी मर्जी के अनुसार इस बात के लिये नियम 
बनाता है, कि उपयुक्त अपराधों का पता मिलने के साधन या 
amaa प्रान्त के किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा पुलिस के. किसी 
अन्य अफसर को, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल या कमिश्नर की 
आज्ञा के क“ बताए जांय, तथा प्रांत में सम्राट की नौकरी 
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it करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, गवनेर की । 
ĮI- आज्ञा बिना, न बताये जांय । 
At ; " 
i इसका अर्थ यह है कि आतंकवाद को दमन करने के लिये 

खुफ़िया पुलिस का जो विभाग है, उस पर मंत्रियों का कुछ अधि- 

कार नहीं होता | गवनेर और पुलिस इंस्पेक्टर जनरल या कमि- 
ji अर को ही ( जो मंत्रियों के अधोन कहे जाते हैं ) गुप्त कांगजात 
रे सम्बन्धी सब अधिकार È | | 
q e - C ~ v ~ 
x आतंकवाद के दमन के लिये दो बातें उपयोगी हुआ / 
करती हैं, जनता का राजनेतिक असंतोष हटाने वाले शासन | 
हे सुधार करना, तथा देश की आर्थिक उन्नति करते हुए घातक ॥ 


| को मिटाना। शासकों को मन चाहे अधिकार देने से 
आतंकवाद मिटाने की आशा पूरी नहीं होती | 


- 
ru 


कार्थ संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण--प्रांतीय सर- 
कार का सब शासन कार्य गबनेर के नाम से सूचित किया जाता 
» है। जी कायं गवर्नर को अपनी मर्जी से करने की आवश्यकता 
नहीं होती, उसके सुविधा-पूर्वक सम्पादन के लिये तथा मन्त्रियों 
को विविध कार्य सौंपने के लिये वह आवश्यक नियम बनाता 
हे । इन नियमों इस बात की व्यवस्था रहती है कि मन्त्री तथा 
सेक्रेटरी गवर्नर को प्रांतीय सरकार के कार्ये सम्बंधी ऐसी समस्त 
सूचना दें, जो नियमों में उल्लिखित हो या जिसका दिया जाना 
गवर्नर आवश्यक सममे; विशेषतया, मन्त्री गवनर को, ओर 
सेक्रेटरी सम्बन्धित मंत्री एवं गवनेर को, उस विषय की सूचना दे 
जो nage के विचाराधीन हो और जिसमें उसके विशेष उत्तरदा- 
यित्व का सम्बन्ध हो,या आने वाला हो। इस प्रसङ्ग में गवर्नर अपने 
मंत्रियों का परामर्श लेने के बाद, अपनी मर्जी से कार्य करता है | 


E 
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भारतीय शासन 
गवर्नर का विविध विभागों के । से 
जो सम्बन्ध होता है वह मंत्रियों के द्वारा न होकर सीधा भी हो 
सकता है | और, वह किसी भी विषय की जानकारी के लिये उन्हें 
आदेश कर सकता है e प्रकार केवल कुछ विशेष विषया में ही 
नहीं, साधारण रोजमरां के शासन काय में भी गवनर का पूरा 
नियंत्रण और अधिकार रहता है । फिर, मंत्रियों का उत्तरदायित्व 


क्या रहा ? 


इससे स्पष्ट दै 


चीफ़ कमिइनरों के प्रान्त--नबीन विधान के अनुसार 
निम्न लिखित प्रान्त चीफ कमिश्नरों के प्रान्त है-- 


१--ब्रिटिश बिलोचिस्तान । 
२-देहली | 
३--अजमे र-मे रवाड़ा | 

४--छुग | 
४--अंडमान-निकोबार । 
६--पन्थ पिपलोदा नाम का क्षेत्र । 


५ पहले बताया जाचुका है कि इस नवीन विधान के बनने से 
पूवं भी छः ही प्रान्त ऐसे थे, जिनका शासन चीफ़ कमिश्नरों द्वारा 
होता था । उन छः प्रांतो में से पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को az 
गवनर का प्रान्त बना दिया गया है, तथा पन्थ पिपलोदा नाम का 
क्षेत्र चीफ कमिश्नर का एक नया प्रान्त बनाया गया है | 


_ इन ग्रान्तां का्‌ शा[सन--इन प्रान्तों का शासन चीफ़ 
कमिशनर द्वारा, गवनर-जनरल करता है । चीफ कमिश्नरों की 
नियुक्ति गवनर-जनरल अपनी मर्जी से करता है। इन प्रान्तो के 
लिये क्रानून भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाए जाते & 
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प्रान्तीय सरकार ८१ 


III 


—— 


gaa कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद है | नवीन शासन विधान में 


~ 

से 

हो ! कहा गया है कि जब तक सपरिषद सम्राट्‌ अन्य नियम न बनाये, 

~ ७ > रज 

is उक्त व्यवस्थापक परिषद्‌ का संगठन, अधिकार और काये तथा 
An S E 

ही इस प्रान्त सम्बन्धी आय व्यय के नियम पूर्ववत रहेंगे । 

रा 


पुलिस और आतंकवाद सम्बन्धी व्यवस्था-- गवनेरों 
के प्रान्तों में गवनेरों को पुलिस और आतंकवाद सम्बन्धी जो 
अधिकार हैं, ओर कुछ ( गुप्त ) कागजात तथा जानकारी सम्ब- 
न्धी जो नियम हैं, वे चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में भी हैं, वहां पर 
जो बात गवर्नर आर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में 
कही गयी है, उसके स्थान पर यहां गवर्नेर-जनरल और केन्द्रीय 
व्यवस्थापक मंडल समभना चाहिये | 


A ~ wv ii ९ Ñ 
यह तो चीफ़ कमिश्ररों के प्रान्तों की बात हुई । गवनरों के 
प्रान्तो के शासन प्रबन्ध के विषय में पहले कहा जा चुका है | 


विशेष वक्तव्य--पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
«| ` गवर्नर के शासन-विषयक विशेष अधिकार प्रायः अमर्यादित हैं 

` (ag निर्माण सम्बन्धी अधिकारों का विचार आगे किया 
से जाय ) । गवनेर के, त्रिटिश सरकार के अधीन और उसी के प्रति 
रा उत्तरदायी होते हुए, यह कहना दुस्साहस दोगा कि नवीन विधान 
से E स्वराज्य की स्थापना की गयी है (केन्द्र का तो कुछ 
जिक्र ही नहीं है ) । यह ठीक है कि qd विधान के अनुसार 
(गवनेरों के ) प्रांतो में केवल 'हस्तान्तरित” कहे =i वाले 
विषयों में ही मंत्रियों का अधिकार था, सुरक्षित विषयों में नहीं 
था । और, अब सभी विषयों में मंत्रियों का अधिकार हैँ । पर 


[र्‌ 


wx 


गवर्नर की इच्छानुसार चलने वाले हों, जिन पर प्रजा-प्रतिनिधियों 
का नियंत्रण न हो | 
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यह अधिकार नाम मात्र का है। अब मंत्री ऐसे ही रहेंगे जो. 
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पर भारतीय शासन 


प्रान्तीय स्वराज्य का अर्थ है पूर्ण उत्तरदायित्व स्थापना, 
अर्थात्‌ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में शासन 
शक्ति का आजाना; अथवा, राजनैतिक भाषा में कहें तो मंत्रियों का 
व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी होना । यह बात इस विधान 
में नहीं है। पुनः अभी तक प्रांतों के शासन का सूत्र-संचालन 
प्रायः भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा होता था । उसके द्वारा 
कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे दिये जाते थे । अब 
प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकारों के अधीन न होंगी, परन्तु यह 
भेद केवल क्रानूनी दृष्टि से होगा । सवै साधारण भारतीय जनता 
के लिये तो स्थिति पूर्ववत ही रहेगी | पहले भी ब्रिटिश सरकार 
का ही शासन था, और अब भी उसी का होगा । यह उसी के 
नियुक्त किये हुए तथा उसके प्रति उत्तरदायो गवर्नर की इच्छा 
और विवेक पर निभेर रहेगा कि यहाँ जनता अपनी राजनैतिक 
स्वतंत्रता का कहां तक उपभोग करे। यदि गवनेर अपने विशेष 
अधिकारों का, जो कि असीम हैं, उपयोग न करे तो जनता को : 
प्रान्तीय स्वराज्य की कुछ अंश में प्राप्ति हो सकती है, इसके | 
विपरीत यदि वह विशेषाधिकारों से काम ले, जैसा कि विधान के. | 
अनुसार वह ले सकता है, तो यह विधान जनता को वर्तमान 
अवस्था से भी पीछे ले जाने वाला है | 
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wat परिच्छेद 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
(१) 
संगठन 


| पहले कहा जा चुका है कि भारतीय संघ को स्थापना श्रभी नहीं | 
> हुई है। उसके होने तक, इस परिच्छेद में जहां जहां ' संघ और “ संघीय 


à व्यवस्थापक मण्डल ' शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहां, उनसे क्रमशः 
[क्‌ केन्द्रीय सरकार और भारतीय व्यवस्थापक मण्डल का आशय लिया 
ष जाना चाहिये। संघान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी नियम, संघ स्थापित 
को | होने तक लागू न होंगे । ] 

के | ` प्रान्ताय व्यवस्थापक मण्डल को सभाएँ और उनकी 
के | 'अवाध-पहले बताया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारह 
n प्रान्त ' गवर्नर के प्रान्त ' कहलाते हैं। इनके व्यवस्थापक मण्डलों 


में सम्राट्‌ के प्रतिनिधि-स्वरूप एक-एक TAAL होता है; उसके 
अतिरिक्त, छः प्रान्तों अर्थात्‌ ( १) मदरास, ( २ ) बम्बई, (३) 
बंगाल, ( ४ ) संयुक्त प्रान्त, ( ५ ) बिहार ओर (६) आसाम 
में दो दो सभाएँ, और शेष पांच प्रान्तों अर्थात्‌. पंजाब, मध्यप्रान्त 
और बरार, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, उड़ीसा ओर ipt एक 
एक सभा है । जिन छः प्रान्तों के व्यवस्थापक मण्डलों में दो दो 
सभाएँ हैं, उनकी उन सभाओं के नाम क्रमशः व्यवस्थापक परिषद्‌ 
( लेजिस्लेटिव कौंसिल ), और व्यवस्थापक सभा ( लेजिस्लेटिव 
एसेस्बली,) होंगे। और, जहां एक ही सभा है, वह व्यवस्थापक 
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zY भारतीय शासन 


III A. | 
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सभा कहलाती है | किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) 
यदि वह पहले भंग न की जाय तो अपनी प्रथम बठक के निर्धा- 
रित दिन से, अधिक से अधिक पांच वष तक रहती है, इस 
समय के arg ag भंग हो जाती है । व्यवस्थापक परिषद्‌ एक 
स्थायी संस्था होती है, जो कभी भङ्ग नहीं होती, इसके यथा- 
सम्भव एकःतिहाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति 
तीसरे वर्ष बदलते रहेंगे | 


इन सभाओं के सम्बन्ध में अन्य बातें जानने से पहले यह 
ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि इनके सदस्यों को चुनने में 
कौन कौन व्यक्ति भाग नहीं ले सकते, और केसी योग्यता के 
व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं | 


कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते !-निर्वाचक 
सूची में किसी व्यक्ति का नाम दजे नहीं किया जाता, जब तक 
कि वह इक्कीस वर्ष का न हो, और (क) ब्रिटिश प्रजा न हो, || | 
या ( ख ) संघ में सम्मिलित देशी राज्य का नरेश या प्रजा न दो, # 
[ कुछ निर्धारित दशाओं में ये व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं । ] k 


जो व्यक्ति पागल हो, और न्यायालय से पागल ठहराया 
गया हो, वह निवाचक नहीं हो सकता । 


८ सिक्ख, मुसलमान, ऐंग्लो-इण्डियन, योरपियन या भारतीय 
इसाई निर्वाचक संघों से क्रमशः इन्हीं जातियों के व्यक्ति निर्वाचक 
दो सकते हैं। ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ में मत नहीं दे 
सकते; हां, आसाम और उड़ीसा में खियो के लिये सुरक्षित जगहों 
के सदस्यो के निर्वाचन में मत दे सकते हैं। 


साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक 
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संघ में मत नहीं दे सकता । हां, किसी निर्वाचक संघ में मत 
देने बाला व्यक्ति fadi के चुनाव के लिये विशेष रूप से बनाये 
हुए निर्वाचक संघ में मत दे सकता है | 


निर्वाचन सम्बन्धी अपराध का दोषी. व्यक्ति मत देने का 
अधिकारी नहीं होता । जो व्यक्ति इस प्रकार मत देने के अयोग्य 
होजाय, उसका नाम निर्वाचक सूची से काट दिया जाता है | 


देश बहिष्कार, या क्वैद की सञ्ञा भुगतने वाला व्यक्ति गत 
नहीं देसकता । 


Gaal के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस 
स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति की 
योग्यता के कारण निर्वाचन सूची में दज हो, उसका नाम 
उक्त सूची में तव तक दजे रहता है, जब तक कि वह फिर विवाह 
न करले, या उसमें कोई उपयुक्त अयोग्यता न हो जाय | um 
आदमी की योग्यता के आधार पर एक ही St मताधिकारिणी 
हो सकती है | 


सदस्यों की योग्यता आदि-वही व्यक्ति प्रान्तीय व्यव- 
'स्थापक मंडल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होता à 
जिसका नाम निर्वाचक संघ की सूची में दजे होता है, ओर (क) 
E प्रजा, या संघान्तरित देशी राज्य का नरेश या प्रजा 
हो, (ख) जो व्यवस्थापक सभा की सेम्बरी के लिय्रे पच्चीस वर्ष, 
आर व्यवस्थापक परिषद की मेम्बरी के लिये तीस वष से कम 
का न हो, तथा (ग ) जिसमें निर्धारित योग्यता atl 


` कोई व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद्‌ का सदस्य 
चुने जाने या होने के अयोग्य ठहराया जाता है अगर 
P 
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(क)--वह कोई ऐसी सरकारी नौकरी करता हो जो 
व्यवस्थापक मंडल के क़ानून के अनुसार सदस्यता के 
लिये अयोग्यता मानी जाती ही । 


[ संघ या किसी प्रान्त का मन्त्री होने से! कोई व्यक्ति 
सदस्य बनने के श्रयोग्य नहीं होता । | 


(ख)--वह पागल हो, और क्रिसी न्यायालय द्वारा पागल ठह- 
राया गया हो। 


(ग)-वह्‌ ऐसा दिवालिया हो, जो बरी न किया गया हो । 


(घ)--बह नवीन प्रान्तीय शासन पद्धति के अमल में आने से 
° 
पूव या इसके पश्चात्‌ निर्वाचन सम्बन्धी निर्धारित अप- 
राध का दोषी पाया गया हो, और इस बात को निर्धारित 
समय व्यतीत न हुआ हो । 


सा (च)-वह्‌ नवीन प्रान्तीय शासन पद्धति के अमल में आने से 

| qa या इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश भारत के, या किसी संघान्त- | 
रित देशी राज्य के न्यायालय में किसी अन्य अपराध का 
अपराधी ठहराया गया हो, और उसे देश बहिष्कार या 
दो वर्षे से अधिक की करद की सजा मिली हो, और उसे 
मुक्त हुए पांच वषे या ऐसा समय जो गवर्नर उचित 
सममे, न व्यतीत हुआ हो | ; 


(घ)--उसने संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल का sl 
नामजद किया जाकर, या किसी नामजद व्यक्ति का निर्वा 
चन एजेन्ट होकर, निर्धारित समय में निर्वाचन व्यय का 

| हिसाब पेश न किया हो, और उस बात को पांच वर्ष का 
| ` समय व्यतीत न हुआ हो, या गवनंर ने उसकी इस विषय 


bed 
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सम्बन्धी अयोग्यता न हटाई हो । यह अयोग्यता, fra 
दिन हिसाब पेश किया जाना चाहिये, उससे एक मास 
तक या विशेष दशा में गवनेर की इच्छानुसार अधिक 
समय तक न मानी जायगी । 


कोई व्यक्ति किसी सभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य 
A ES ^ M. 
गा, जब कि वह फौजदार अपराध के लिये। देश वहिष्कार या 
AT का दंड भुगतरहा हो । 


J 


ay 


यदि कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में, किसी सभा में बेठे 
ओर मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न हो या जो सदस्य 
होने के लिये अयोग्य ठहराया गया हो, तो जितने दिन वह बैठेगा 
ओर मत देगा, उस पर प्रति दिन पांचसो रुपये के हिसाब से 
दण्ड होगा | 


- WNo Cs 0 A SS C. 

सदस्या क AUTAR आर भत्ता आद-जहां तक 
कोई सदस्य इन सभाओं के नियमों की अवहेलना न करे,उसे इन 
में भाषण करने की स्वतन्त्रता है । किसी सद्स्य पर सभाओं या 
इनकी कमेटियों में भाषण या मत देने के कारण, या सभा के 
E उसकी रिपोर्ट, मत या कारेबाई प्रकाशित करने के 
कारण, कोई क्रानूनी कारवाई नहीं को जासकती । अन्य बातों में 
azeat के विशेषाधिकार वे हैं, जो समय समय पर व्यवस्थापक 
मंडल के क्रानून से निर्धारित हों | जो सदस्य सभाओं के नियमों 
या स्थायी आज्ञाओं को भंग करें, या अशिष्ट व्यवहार करें, उन्हें 
सभाओं से हटाने के अतिरिक्त, सभाएं या उनकी कमेंटी या उन 
का कोई पदाधिकारी उनको न्यायालय की भांति कोई दण्ड नहीं 
देसकता । जौ व्यक्ति इन सभाओं में से किसी को कमेटी के 
सामने,,कमेटी के चेयरमेत द्वारा कहे जाने पर, साक्षी देने या 
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जरूरी काराज्ञात पेश करने से इंकार करे, उसको, से 
दोषी ठहराने के वाद, दंड देने के नियम व्यवस्थापक Asa के 
क़ानून से बनाये जासकते हैं | 

व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन 
ओर भत्ता समय समय पर मंडल के क़ानून हारा निर्धारित 
होता है । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाएं--आगे, प्रष्ट ८६ में दिये 
हुए नक्शे से यह ज्ञात होजायगा कि विविध प्रांतों की व्यवस्थापक 
सभाओं में किस किस निवांचक संघ से कितने कितने सदस्य 
~ X 
होते हैं । 


नक्शे के सम्बन्ध में निम्न लिखित ad उल्लेखनीय हैं:-- 


N जो मतदाता मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इण्डियन, 
अथवा योरपियन निर्वाचन क्षेत्रों के नहीं होते, उन्हे ही. साधारण निर्वा 
चक संघ में मत देने का अधिकार होता है । इस निर्वाचक संघ में; 
अधिकांश हिन्दू ही होते हें । ! 


हरिजनों के लिये सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्व को छोड़कर, 
अन्य सब प्रान्तों में कुछ जगह सुरक्षित हैं, और ये साधारण जगहों में ही 
सम्मिलित हैं । उक्त सुरक्षित जगहों का हिसाब इस प्रकार Bague 
| ३०, वम्बई १५, बङ्गाल ३०, संयुक्त प्रान्त २० eun बिहार १२ 
| मध्यान्त बरार २०, आसाम, ७, और उड़ीसा ६ | ५ ८ 


| म्बई में Fen 
| बम्बई में साधारण जगहों में ७ जगह मराठों के लिये ater । 


4 


| 


| 
E २००००००००" i 
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हरिजनों और मराठों के वास्ते स्थान सुरक्षित करने के लिये / 

साधारण निर्वाचक संघों में एक या अधिक जगह उनके लिये सुरक्षित रखी 

जायगी; उक्त प्रत्येक निर्वाचक संघ में कम से कम एक स्थान अन्य ऐसे 


व्यक्ति के चुने जाने के लिये रहेगा, जो साधारण निर्वाचक संघ से चुना 


MAII AA ण ITI TI नची 


जा सकता हो । 

fra प्रान्त में हरिजनों के लिये साधारण जगह सुरक्षित हैं, वहां 
उनके निर्वाचक संघ के सब निर्वाचक एक प्रारम्भिक निर्वाचन में भाग 
लेकर, प्रत्येक जगह के लिये चार उम्मेदवार चुनेंगे। जो चार व्यक्ति इस 
चुनाव में सब से अधिक मत प्राप्त करेंगे, वे ही साधारण निर्वाचक संघ 
के उम्मेदवार माने जांयगे, दूसरे व्यक्ति हरिजनों की ओर से उम्मेदवार 
नहीं माने जांयगे । 

पंजाब के जमोंदारो की जगहों में से एक जगह तुमांदार के लिये 
सुरक्षित है । 
/ | भिन्न भिन्न जातियों at feat का निर्वाचन या तो उन्हीं निर्वाचक 
ws संघों से हो जायगा, जिनसे उन उन जातियों के पुरुषों : होता है, 
Y अथवा उनके लिये प्रथक निर्वाचक संघ होंगे । 


~ Cc CN ~ 3 
निर्वाचक कौन हो सकता हे !-जिन व्यक्तियों में निर्वा- 
चक की पहले बताइ हुई अयोग्यता न हो और जिन में निम्न 
लिखित योग्यताएं aie वे ही प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के किसी 
निर्वाचक संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हे 
| १-जो निवांचक संघ के क्षेत्र की ने वाले 
3 सीमा के अ : 
E न्द्र रहने वाले 
A uU gE 
३: भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचर्को की साम्पत्तिक योग्यता सम्बन्धी 


नियमों में भेद हैं । स्थानाभाव से ia 
हमने यहां न्त 
मुख्य नियमों का उल्लेख किया हे | ea 7 


ect cts | 
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DADRA 


२--(क) जो संयुक्त प्रान्त में ऐसे मकान के मालिक हों जिसका 
वार्षिक किराया २४) रु० या उससे अधिक हो, या 


(ख) जो संयुक्तप्रान्त में ऐसे शहर में, जहां पर म्युनिसिपैलिटी 
द्वारा हैसियत-कर लिया जाता हो, १५०) रु० की वार्षिक 
आय पर यह कर देते हों, या 


" (ग) जो भारत सरकार को आय-कर देते हों, या 


(a) जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी आय निर्धारित 
रक्रम या उससे अधिक हो, या | 


[ संयुक्त प्रान्त में, कुमाऊं की पहाड़ी पदट्टियों में जमीन 
के सब मालिक तथा सब ' खैक्रार ? तथा अन्य स्थानों में 
x) wo वार्षिक मालगुजारी वाली sata के मालिक निर्वाचक 

I S a 
कु ; हो सकते हँ ] 


ay 
c 


f 


(a) जिनके अधिकार में निधारित आय या उससे अधिक की 
जमीन हो, या 


[ संयुक्त प्रान्त में १०) ₹० या अधिक वार्षिक लगान, 
देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं | ] 


(छ) जिन में शिक्षा सम्बन्धी निर्धारित योग्यता हो, या 


(ज) जो भारतीय सेना के पेंशन पाने वाले या नोकरी छोड़ 
चुकने वाले अफसर या सिपाही हों | 


कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में, वह व्यक्ति भी निर्वाचक संघ 
में मत दे सकता है जो वहां किसी गांव में शिल्पकार हो, ओर 
Ri 
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EN 
गांव के शिल्पकार परिवारों से निर्धारित रीति से प्रतिनिधि चुना 
गया हो | 

किसी ot का नाम निर्वाचक सूची में निस्त लिखित दशा में 
भी ast किया जाता है:-- 
क--अगर वह भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी 


छोड़ चुकने वाले अफ़सर या सिपाही की पेन्शन पाने 
वाली विधवा या माता हो, या 


ख--अगर उसे लिखना पढ़ना आता हो, या 


ग--अगर उसके पति में निर्धारित योग्यता हो, 


[इस प्रसंग में पति के लिये जो आर्थिक योग्यता 
निर्धारित की गयी है, वह पूर्व सूचित साधारण योग्यता से 


| कुछ अधिक है । ] 

M ; 

|| ये योग्यताएं साधारण तथा जातिगत निर्वाचक संघों के 
विषय की हैं। (क) व्यापार उद्योग और खणिज, ( ख ) जमी- 


दार, ( ग ) विश्व विद्यालय, और ( घ ) श्रम के नि घो“ 
निवाचकों के लिये अन्य योग्यताएं निर्धारित है | बाचक 3 


~ (९) e. w A 

निर्वाचन नयमा को आलोचना; मताधिकार-- 
भारतीय नेताओं की मांग थी कि प्रत्येक air पुरुष स्त्री. को 
| मताधिकार मिले । सरकार की ओर से नियुक्त मताधिकार कमेटी 
| ने भी बालिग मताधिकार को उत्तम और उपयोगी माना, परन्तु 
| विशाल जन संख्या ओर अहित्ता के होते हुए, एवं योग्य पुलिस 
। आदि अधिकारियों की कमी के कारण उसने इतेव्यवहारिक नहीं 


| 
| 4 
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समभा। नमेदल के कुछ भारतीय नेताओं की राय थी कि एक लाख 
या उससे अधिक आबादी वाले ३० शहरों में बालिरा मताधिकार 
दिया जाय; तथा पार्लिमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि ३० साल में 
समस्त स्थानों के बालिगों को मताधिकार प्राप्त हो जाय | परन्तु 
यह बात भी कमेटी ने स्वीकार न की । नवीन शासन विधान से 
ga यहाँ ब्रिटिश भारत के ७१ लाख अथात्‌ तीन प्रति शत 
व्यक्तियों को मताधिकार,था, अब उक्त कमेटी की योजना के 
अनुसार साढ़े तीन करोड़ पुरुष स्त्रियों को, अर्थात्‌ लगभग १४ 
प्रतिशत जनतो को मताधिकार होगा | इस प्रकार मताधिकार में 
वृद्धि अवश्य हुई है; परन्तु जितनी वृद्धि हुई है, उसका लाभ नहीं 
के बरावर है, कारण, ( क ) प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का 
निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर होने से राष्ट्रीयता को क्षति 
पहुँचती है, और ( ख ) छः प्रान्तों में दूसरी सभा अर्थात्‌ व्यव 
स्थापक परिषदे स्थापित करके, उन प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं 
( ऐसेम्बलियों ) को शक्ति-हीन कर दिया गया है । arg, मता 
धिकार की वृद्धि तो असंतोपप्रद्‌ है ही, वह उपयक्त कारणों से 
ओर भी हानिकर होगई है | 


* पृथक्‌ Iनवोचन--भिन्न भिन्न सम्प्रदाय या पेशे आदि के 
आदमी तो सभी देशों में होते हैं, पर यहां सरकार का सहारा 
पाकर ये राजनेतिक कार्यो में भी अपनी प्रथकता और भेद भाव 
E घातक सूचना देते हें लाड मिंटो की कृपा से भारतवासी 
प्रथक्‌ निर्वाचन के माया जाल में HA | तब से विशेषतया मुसल- 
मानों ने उससे मुक्ति न पायी। बरन्‌ रोग बढ़ता ही गया। 
नवीन विधान के अनुसार यहां १५ प्रकार के निर्वाचक संघ 
होते हैँ :-- 

(१) साधारण, ( २) सिख, ( ३) मुस्लिम, (४ ) एंग्लो- 


i 
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| इंडियन, ( ५ ) योरपियन, ( ६ ) भारतीय ईसाई, ( ७ ) व्यापार 

| उद्योग और खणिज, (5) जमीदार, (६) विश्व विद्यालय, 
( १०) श्रम, ( ११ ) स्त्रियांस-साधारण, ( १२ ) खियां--सिख 
( १३) स्रियां-मुसलमान, ( १४) ख्रियां-एंग्लो-इंडियन, 
( १४ ) सियां-भारतीय इसाई । 
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महात्मा गान्धी की जी-तोड़ कोशिश से, हरिंजनों# के साथ 

समभोता होगया, और उनके लिये साधारण निर्वाचक संघों से 

चुने जाने वाले प्रतिनिधियों में हो स्थान सुरक्षित कर दिये गये । 

अन्यथा, उपयक्त सूची में एक को और भी वृद्धि हो जाती ओर 

निर्वाचक संघ १६ प्रकार के होते। कहना नहीं होगा, faatas 

" संघों की अनेकता राष्ट्रीयता का अंग भंग करती हैं, जनता को 
वास्तविक स्वराज्य के लिये संयुक्त निवांचन चाहिये | 


स्री-मताधकार--नवीन विधान से जो शासन प्रणाली 
प्रचलित की गयी है, उसमें पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी पुर्वापेन्ता 


A NG अधिक मताधिकार दिया गया है | परन्तु देने का ढंग ऐसा है कि 
ENII उससे हानि बहुत होती है । भारतीय महिला समाज की ओर'से 
प्रथक्‌ निर्वाचन का बिरोध किया था । -उसकी न्यूनतम मांग यह: 


थी कि नागरिक क्षेत्रों में बालिगा स्त्रियों को मताधिकार सम्मिलित 
| x हिरिजन' कही जाने वाली जातियां भिन्न भिन्न ridi में, तथा कहीं, 
4 कहीं तो एक प्रांत के भी विविध भागों में एथक्‌ एथक हें । भारतीय 
समाज में इस शब्द का वर्तमान उपयोग, कुछ ही समय से, महात्मा 
गांधी की प्रेरणा से होने लगा है; उससे पहले “दलित श्रेणी? ( डिप्रेस्ड 
era) का उपयोग होता था। नवीन शासन विधान में 'शेड्यल्ड 
कास्ट्स' (सूची या परिशिष्ट में अंकित जातियां ) का उपयोग किया 
गया है । इस श्रेणी में वे लोग श्राते हैं, जिन्हें हिंदू समाज के कट्टर व्यक्ति 


न्यूनाधिक HERA मानते हॅ । 


~ 
= 
= 
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चुनाव द्वारा दिया जाय । परन्तु उसको सफलता न मिली । 
स्त्रियों के मताधिकार में शिक्षा, सम्पत्ति, और पत्नित्व सम्बन्धी 
शर्ते रखदी गयीं | इसके अतिरिक्त उन्हें साम्प्रदायिक आधार 
पर मताधिकार देकर; उनकी इस समय तक को एकता का लोप 
करके, उन्हें जाति धर्म आदि के भेद भावों से विभक्त कर दिया 
गया है | अब प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की भिन्न भिन्न जाति 
आदि की महिला--सदस्याएं स्त्रीसमांज की प्रतिनिधि न होकर, 
केवल जाति या धर्म विशेष की feat की प्रतिनिधि होंगी । इसमें 
महिला समाज या भारतीय राजनीति की अबनति स्पष्ट है? 


प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद---आगे दिये हुये नक्शे से 


ह ज्ञात होजायगा कि किन प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों में 
किस किस निर्वाचक संघ के कितने कितने सदस्य होते 2 । 


नक्शे के सम्बन्ध में निम्न लिखित ara उल्लेखनीय हैं :-- 


यद्यपि प्रत्येक सदस्य का कार्य काल साधारणतया नो वर्ष हे, तथापि 
परिषद के प्रथम संगठन के समय गवरनर कुछ सदस्यों का कार्य काल 
घटाकर ऐसी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में से लगभग 
एक-तिहाई तीन तीन वर्ष के वाद अवकाश ग्रहण करते जांय। अर्थात्‌ 
प्रथम संगठन के बाद किसी भो समय परिषद में नये सदस्यों की संख्या 
एक तिहाई से अधिक नहीं होती । l 


जो सदस्य किसी श्रकस्मात ख़ाली होने वाली जगह के लिये चुना 
जाता है वह अपने पूर्वाधिकारी के शेष रहे हुए कार्य काल तक ही अपने 
पद पर रहता हे । 


x 


mo i e CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
आदर हँदै Fa 


7 


nen nnn 


भारतीय शासन 


2 A S 
Re Pky BR T. EE ट ३ | e$ Bibl 
हैंड Be p è 
J2b hie ba ३ 
E) i < A *3 ००० 3 & i 3 Bb} 
jb hebt : 
282 Fh] B 2 
न्य | ४ a} | ar | ४०४ wep 
Be Hh B ड 
[s] 
z 
Ie wh) Bo = 
n E Or t [2] à o è ABe S 
I É 
S 
]2b whl BR 8 
E) २५८ E : 3 x oà Fert = 
le ४५ bt e 
| 2 
I?e th) È o} छु 
पनन sR Z t i 0 xt BLH = 
Ib B BS E 
E 
` | © 
[ kh teh | Enel E 
bist Ine ३०६ | Bhhpib BipbbBH DMR! Belk 8 
~ [akki | hipik E: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TII A S PPS S S PS PSP PRESSES SESS SES SS IPS PS 


Shih kblbibks hlbelh 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल ६७ ip 


मुसलमान, योरपियन तथा भारतीय ईसाई निर्वाचक संघों से इन्हीं 
जातियों के व्यक्ति मत दे सकते हें । और, ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक 
संघ सें मत नहीं दे सकते । साधारण निर्वाचक संघ में इन जातियों के 
व्यक्तियों को छोड़कर अन्य जातियों या सम्प्रदायो के व्यक्ति ही मत 
दे सकते हें । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाने वाले सदस्य 
* एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार ^ ( सिंगल टान्सफरेबल वोट ) 
प्रणाली से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुने जाले हैं । 9) 


एकाकी हस्तान्तारेत मताधिकार--इस प्रणाली में मत- / 
' दाता को एक ही मत देने का अधिकार रहता है, पर वह यह ry 
` सूचित कर सकता & कि सवं प्रथम उसके मत का उपयोग किस । 
उम्मेद्वार के लिये हो, ओर यदि उस उम्मेदवार को उसके मत 
की आवश्यकता न हो ( वह उम्मेदवार अन्य मत-दाताओं के 
मतों से हो चुना जाय ) तो उस मत का उपयोग किस दूसरे 
उम्मेदवार के लिये हो, ओर यदि दूसरे उम्मेदवार को भी उस 
मत की आवश्यकता न हो तो किस तीसरे या चोथे उम्मेदवार 
के लिये उसका उपयोग किया जाय । मतदाता अपने मत-पत्र पर 
उम्मेदवारों के नाम के सामने १, २, ३, आदि अंक लिखकर यह 


सूचित करता है कि उसके चुनाव या पसन्द का क्रम क्या है, वह m 
hay ` ° > 

किस उम्मेद्वार को सब प्रथम स्थान देता है, किसे दूसरा, और T 

किसे तीसरा, आदि i | | 

उम्मेदवारों की सफलता का हिसाब लगाने के लिये पहले यह uj» 


देखा जाता है कि किसी उम्मेदवार को कम से कम कितने मतों 
; की आवश्यकता है | यह संख्या सब प्राप्त मतों को, निर्वाचित 
होने वाले सदस्यों की संख्या में एक जोड़कर उससे भाग देने से, 
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तथा भजनफल् में एक जोड़ देने से, मालूम हो जाती है। इसे 'कोटा? 
पर्याप्त संख्या या आनुपातिक भाग कहते हैं । उदाहरणाथ यदि 
पांच सदस्य निर्वाचित होने वाले 2, और सोलह उम्मेदवार हें 
जिनके लिये कुल मिलाकर ५४ मत प्राप्त हुए हैं तो 'कोटा' -५४+ 
( ५+१ )+१=१०; जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के इतने मत प्राप्त 
कर लेता है, जो 'कोटा? अर्थात्‌ पर्याप्त संख्या के समान या उससे 
अधिक हों,बह निर्वाचित घोषित किया जाता है । यदि उसके प्राप्त 
मत कोटा” से अधिक हों,तो उनमें से कोटा” निकाल देने पर जो 
शेष बचते हैं उनके सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि दूसरी 
पसन्द में इनमें से कितने मत किस उम्मेदवार के लिये हैं । अगर 
यह ( दूसरी पसन्द वाला ) उम्मेद्वार स्वयं अपने लिये प्राप्त मतों 
के ही आधार पर निर्वाचित घोषित होगया हो, तो उक्त शेष मतों 
का उपयोग तीसरी पसन्द के व्यक्ति के लिये किया जाता है। 
इसी प्रकार आगे होता रहता है । यदि ऐसा करने पर आवश्यक- 
3 तानुसार उम्मेद्वार निर्वाचित नहीं होते तो जिन उम्मेदवारों के 
we मत आनुपातिक भाग से कम होते हैं, उनमें से जिसके सबसे कम 
NI हों उसे असफल घोषित करके उसके लिये प्राप्त मतों का उपयोग 

उन उम्मेदवारो के लिये किया जाता है, जिनके लिये वे मत दूसरी 

पसन्द में रखे गये हों | इसके बाद फिर जो उम्मेदवार शेष रहेंगे, 
Se उनमें से जिसके लिये मत सबसे कम होंगे, उसके लिये प्राप्त मतों 
Pa Sieg हि का भी इसी प्रकार उपयोग किया जायगा; इस प्रकार यह क्रिया 
| उस समय तक होती रहेगी, जब तक कि जितने सदस्यों को 
निर्वाचित करना हो, उतने निर्वाचित न होर्जाय | 


निर्वाचको तथा सदस्यों की योग्यता-शासन विधान 
में यह नहीं बताया गया है कि प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के 
| सदस्यों तथा उन्हें चुनने वाले निर्वाचको की योग्यता क्या हो, 
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उसमें केवल यहो कहा गया है कि उनमें निर्धारित योग्यता होनी 


चाहिये | तथापि इसमें संदेह नहीं कि निर्वाचकों की योग्यता का 
आधार उच्च आर्थिक स्थिति अथवा उच्च पदों वाली सरकारी 
नौकरी होगी, और इन परिषदों के निर्वाचित सदस्य सर्वसाधारण 
हितों के प्रतिनिधि न होकर उक्त थोड़े से निर्वाचकों का ही मत 
प्रकट करने वाले होंगे। 


दूसरी सभा के विषय में वक्तव्ये---पहले सब naui 
के प्रान्तो जें एक एक ही व्यवस्थापक सभा थी | अब सन्‌ १६३४ 
६० के विधान के अनुसार एक दो नहीं, आधे ga प्रान्तों में 
दूसरी सभा ( 'सेकिंड चेम्बर! ) का आयोजन किया गया Ba 
केन्द्र में दूसरी सभा ( अर्थात्‌ राज्य परिषद ) होने से क्या हानि 
है, यह पहले ( प्छ ४१-२ में ) बताया जा चुका है, प्रान्तों में 
दूसरी सभा की व्यवस्था उससे भी अधिक हानिकर है । 


e. 


4 


"d 


इसमें निम्न लिखित दोष हैं:-- (१) इसके सदस्यो--जमीदारे 
तालुकेदार और पूँजीपति आदि के स्वार्थ सर्वसाधारण के स्वार्था 
से भिन्न होते हैं । वे लोग प्रायः प्रगति-विरोधी होते हैं । इसलिये 
यदि व्यवस्थापक सभा में राष्ट्रीय और उन्नत तथा प्रगति-शील 
विचारों के पर्याप्त सदस्य पहुंच ही जांय तो भी व्यवस्थापक परि- 
षद्‌ उनकी शक्ति को विशेष कार्यशील होने में सदैव वाधक 
होती रहेगी | (२) पहले बताया जा चुका है कि यह परिषद एक 
स्थायी संस्था है । प्रथम संगठन के बाद किसी भी समय इसके 
नये सदस्यों की संख्या एक-तिहाइ से अधिक नहीं होगी। इस 
प्रकार यदि प्रान्त में सर्व साधारण के सामने कोई ज्वलंत समस्या 
उपस्थित हो और उसे हल करने के लिये विशेष उपाय काम में 
लाने की आवश्यकता हो तो परिषद्‌ में दो-तिह्दाई सदस्य ऐसे 
^ 
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देश काल का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे जिसमें प्रस्तुत समस्या 
ओर विचार उपस्थित न थे, इस प्रकार विशेष सुधार होने की 
आशा नहीं हो सकती | (३) इन परिषदौं में से प्रत्येक में कुछ 
सदस्य गवनेर द्वारा नामजद होते हैं | प्रांतीय स्वराज्य की व्यवस्था 
के साथ व्यवस्थापक परिषद्‌ में नामजदगी की बात कैसी 
खटकती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । (४) बंगाल और 
विहार की व्यवस्थापक परिषदों में इन प्रान्तों को व्यवस्थापक 
सभाओं द्वारा चुने हुए सदस्यों की काफी संख्या है; यहां तक 
कि वे नामजद सदस्यों के साथ मिलकर कुल सदस्यों के आधे 
से अधिक होजाते हैं । राजनैतिक प्रगति और प्रान्तीय स्वराज्य 
के साथ यह्‌ अप्रत्यक्ष चुनाव की बात सर्वथा बे-मेल और प्रति- 
क्रिया-मूलक है । 


जब कि नवीन विधान के निर्माण की क्रिया जारी थी, संयुक्त 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में इस बिषय का विचार होते समय 
कहा गया था कि एक ही सभा रहने से प्राय: सभा और गवनेर 
के बीच जो मत भेद होजाया करता है, वह दूसरी सभा से 
बहुत कुछ कम हो जायगा | इससे तो दूसरी सभा बताने 
का हेतु ही यह सिद्ध होता है कि वह लोकमत के विरुद्ध रहती 
हुई, जन-साधारण के प्रतिनिधियों का प्रभाव घटाने और गवर्नर 
की शक्ति बढ़ाने में सहायक रहे | दूसरी सभा, गवनेर के स्वेच्छा- 
चार को fafa रूप से होने देने के लिये भले ही सहायक हो, 
बह देश को प्रान्तीय स्वराज्य के निकट लाने में एक असंदिग्ध 
बाधा है | 
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प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
(२) 
कार्य पद्धति 


[पिछले परिच्छेद की भांति संघ की स्थापना होने तक, इस परिच्छेद 
में भी जहां set‘ संव ? ओर * संघीय व्यवस्थापक मण्डल ” शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, उनसे क्रमशः केन्द्रीय सरकार और भारतीय व्यवस्थापक 
मण्डल का आशय लिया जाना चाहिये; ओर, संघान्तरित देशी राज्य 
सम्बन्धी बातें अभी लागू न होंगी। ] 


व्यवस्थापक मंडळ का अधिवेश न- प्रत्येक प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मण्डल की सभा या सभाओं का, प्रति बर्ष, कम से 
कम एक अधिवेशन होने, और किसी अधिवेशन की अन्तिम बैठक 
' के दिन से एक वर्षे के भीतर,दूसरा अधिवेशन होने का नियम है। 
इस नियम को ध्यान में रखते हुए, गवर्नेर प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ta समय ओर 
स्थान पर कर सकता है, जिसे वह उचित सममे । वह सभाओं 
का कार्य-काल बढ़ा सकता है, और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा 
( एसेस्बली ) को भंग कर सकता है | 
5 c EN EN e ss 
गवनर का, भाषण आर सन्द्श सम्बन्धा आधकार-. 
TAA अपनी मर्जी से व्यवस्थापक सभा में, और यदि उसके 
प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो तो किसी भी सभा में या दोनों 


cM 
y 
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सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण कर सकता है । वह दोन 
में से किसी भी सभा में किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना संदेश 
भेज सकता है चाहे वह मण्डल के सामने उस समय विचाराधीन 
हो, या न हो | जिस सभामें कोई सन्देश भेजा जायगा, बह, यथा 
सम्भव शीघ्रता-पूवक संदेश में सूचित विषय का विचार करेगी | 
~ ०० A ~ NN ~ A 

मान्त्रया आर एडवाकट-जनरल क AART प्रत्येक 
मन्त्री ओर ऐडवोकेट जनरल को व्यवस्थापक सभा में, और यदि 
उस प्रांत में व्यवस्थापक परिषद होतो किसी भी सभा में, या 
दोनों सभाओं की संयुक्त mcn में बोलने ओर कारवाइ में भाग 
लेने का अधिकार होता है । मन्त्री उस सभा में मत दे सकते हैं, 
जिसके वे सदस्य हों । 

सभाओं के पदाधिकारी-संगठित होने के पश्चात, प्रांतीय 
| व्यवस्थापक सभा यथा सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से एक 
lE सभापति और एक उपसभापति चुनती है । इन्हें क्रमशः स्पीकर' 


Ais A ^ EN ~ 
| x | आर डिप्टी स्पीकर कहा जाता है । जब ये व्यवस्थापक सभा के 
UN सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है ये गवर्नर 


| को लिखित सूचना देकर अपने पद्‌ का त्याग कर सकते हैं, और ' 
| व्यवस्थापक सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास किये 
| हुए प्रस्ताव द्वारा अपने dad हटाये जां सकते हैं, हां ऐसे प्रस्ताव 
aT को उपस्थित करने की सूचना चौदह दिन पहले दी जानी चाहिये। 
Wise जब सभापति का पद्‌ रिक्त हो तो उपसभापति, और उसका 
भी पद रिक्त होने की दशा में गवनेर द्वारा नियुक्त किया हुआ 
सदस्य इस पद्‌ का कार्य सम्पादन करता है। सभापति आरे उप- 
१ सभापति को प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित! वेतन 
ES `, दिया जाता है; और, जब तक मंडल द्वारा निर्धारित न हो, उन्हें 
f गवनेर द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता 8 । 


me 
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उपर्यक्त नियम ( पद त्याग के विषय को छोड़ कर ), जिस 
प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ है, वहां उस परिषद्‌ के लिये भी 
syaza होते हैं 


सभाओं में मत प्रदान--इन सभाओं में से प्रत्येक की 
बैठक में, एवं दोनों की संयुक्त बैठक में, प्रस्तुत प्रश्नों का निणेय 
उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार होता है । सभापति या 
उनके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का 
अधिकार नहीं होता; हां, जब किसो प्रश्न के पक्त और विपक्ष में 
समान मत at तो उपयक्त पदाधिकारी को अपना निणायक मत 
देना होता È | 


ये सभाएं अपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा 
में भी, अपना कार्य कर सकती हैं,और इनकी कारवाई उस दशा 
में भी नियमित मानी जाती है जत्र कि पीछे यह ज्ञात होजाय कि 
कोई ऐसा व्यक्ति बहां बेठा और उसने उनमें भाग लिया, जो 
ऐसा करने का अधिकारी न था | अगर किसी समय प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा की मीटिंग में कल सदस्यों के He भाग से कम 
उपस्थित हों, या परिषद्‌ की मीटिंग में दस मेम्बरों से कम हों तो 
सभापति या उनके स्थान पर कायं करने वाले ,व्यक्ति का यह 
cds होता है कि वह सभा की कारबाई को उस समय तक 
स्थगित कर दे जब तक कि उनकी ऊपर लिखी कमी दूर न 
हो जाय। 


सदस्या सम्बन्धा [नयम प्रत्येक सभा का हर एक 
सद्स्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूव गवनर के सामने UT- 
भक्ति की शपथ लेता है । कोई सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य 
नहीं हो सकता; गवनेर के अपने व्यक्तिगत fuu के अनुसार 
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बनाये हुए नियमों में इस बात की व्यवस्था होती है कि जो 
व्यक्ति दोनों सभाओं का सदस्य चुना जाय, वह किसी एक में 
अपना स्थान रिक्त केर दे । अगर किसी सदस्य में निधोरित 
अयोग्यता होजाय (se aga परिच्छेद में बताई गयी हे ), या 
वह गवनर को लिखित त्याग पत्र देरे तो उसका स्थान रिक्त हो 
जाता है । अगर किसी सभा का सदस्य, सभा की अनुमति बिना, 
साठ दिन तक सभा की सब बैठको से अनुपस्थित रहे तो सभा 
उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है । इन साठ दिनों में 
वे दिन नहीं गिने जाते जो दो अधिवेशनों के बीच सें हो, या 
जिनमें लगातार चार से अधिक दिन तक काय स्थगित रहा हो। 


प्रान्तीय व्यस्थापक मण्डल का कार्य क्षेत्र--नवीन 
विधान के अनुसार व्यवस्था सम्बन्धी विषय तोन सूचियों में 
विभक्त किये गये हैँ: (क) संघीय व्यवस्था सूची, (ख) संयुक्त 
व्यवस्था सूची, और (ग) प्रान्तीय व्यवस्था सूची । जिन विषयों 
सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल क्रानून बना सकत 2 
चे संक्षेप में निम्न लिखित हैं :-- 


१--सावेजनिक शांति ( सेना छोड़कर ), अदालतों का संग- 
ठन और फीस ( संघ न्यायालय छोड़कर ) । २--संघ न्यायालय 
को छोड़कर, अन्य न्यायालयों का इस सूची के विषयों के संबंध 
में निर्णय देने का अधिकार; माल की अदालतों की कार्य पद्धति । 
(३) पुलिस । (४) जेल । (x) प्रान्त का सावजनिक त्रण । (६) 


ada सरकारी नौकरियां, नौकरी कमीशन । (७) प्रान्तीय 


पेन्शन । (5) प्रांतीय निर्माण कार्य, भूमि और इमारतें.। (६) 
सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना। (१०) पुस्तकालय तथा अजा- 
यबघर | ' (११) प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के चुनाव । (१२) 
प्रान्तीय भन्त्रियों, तथा व्यवस्थापक सभाओं और परिषदों के 


| 
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. सभापति, उपसभापति और सदस्यो का वेतन. ate भता 
स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं | (१४) साब जूनि स्वास्थ्य रू सफाई; | 
अस्पताल, जन्म ओर मृत्यु का Ga छु dug ति । (१६) 
maaa । (१७) शिक्षा | (१८) सडक-पुल, वर्टी ओर आवा- | 
गमन के अन्य साधन ( p tat Ht डकर ) । (१६) जल- ! 
प्रबन्ध, आबपाशी, नहर, वांध तालाब ऑर जलसे उत्पन्न होने | 
वाली शक्ति। (२०) कृषि, कृषि-शिक्षा ओर अनुसन्धान, पशु i 
चिकित्सा तथा कांजी हाउस । (२१) भूमि, सालगुज़ारों और 
Pardi के पारस्परिक सम्बन्ध । (२२) जंगल | (२३) खान, तेल 
के कुओं का नियंत्रण, और खणिज उन्नति । (२४) मछलियों का 
व्यवसाय | (२५) जंगली पशुओं की रक्षा। (२६) गस, और गॅस 
के कारखाने | (२७) प्रान्त के अन्दर का व्यापार वाणिज्य, मेले 
तमाशे, साहूकारा ओर साहूकार । (२८) सराय । (२६) उद्योग 
aed) की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण । (३०) 
खाद्य पदार्थों आदि सें मिलावट; तोल और माप । (३१) शराब 
ओर अन्य मादक वस्तुओं सम्बन्धी क्रय विक्रय और व्यापार 
(श्रफीम की उत्पत्ति छोड़ कर) | (३२) गरीबों का कष्ट-नवारण 
बेकारी । (३३) कारपेरेशनों का संगठन, संचालन ओर परि- 
माप्ति; अन्य व्यापारिक साहित्यिक, वेज्ञानिक, धार्मिक आदि 
संस्थाएं; सहकारी समितियां । (३४) दान, और दान देने वाली 
संस्थाएं । (३५) नाटक थियेटर और सिनेमा । (३६) जुआ और 
सट्टा | (२५) प्रान्तीय विषयों सम्बन्धी क़ानूनों के विरुद्ध होने 
वाले अपराध | (३८) प्रांत के काम के लिये आंकड़े तैयार करना | 
(३६) भूमि का लगान, और मालगुज़ारी सम्बन्धी पेमायश । 
(४०) आबकारी, शराब, गांजा, अफीम आदि पर कर । (४१) 
कृषि सम्बन्धी आय पर कर। (४२) भूमि, इमारतों, पर कर | 
(४३) क्रषि-भूमि के उत्तराधिकार सम्बन्धी कर। (४४) खण्जि 
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8 अधिकारों पर कर | (४५) व्यक्ति-कर । (४६) व्यापार, पेशे aed 
d पर कर । (४७) पशुओं और किश्तियों पर कर । (४८) माल को 
विक्री और विज्ञापनों पर कर । (४६) चँगी । (५०) विलासिता 
की वस्तुओं पर कर; इस में दावत, मनोरंजन, FI AF पर का 
कर सम्मिलित है । (५१) स्टाम्प | (५२) प्रान्त के भीतर के जल 
मार्गों में जाने वाले माल और यात्रियों पर कर । (५३) माग-कर 
( टोल ) | (५४) अदालती फीस, को छोड़ कर किसी प्रान्तीय 
विषय सम्बन्धी फीस | 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडळ के अधिकारों की सीमा-- 
गवनेर-जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल 
की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया 
जा सकता:-- 


(क) जो पार्लिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क़ानून 
को रद्द (रिपील ) या संशोधित करता हो, या जो उससे 
असंगत हो | 


(ख) जो गवर्नर-जनरल के किसी क्रानून या आर्डिनेंस को 
रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो । 


EE (ग) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो, जो 

29 गवनर-जनरल को नवीन विधान के अनुसार अपनी मर्जी से 

| b करना हो | 

E (घ) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा सम्बन्धी फौजदारी कार्य- 
i पद्धति पर प्रभाव डालता हो । ० 

ai गवनेर की पूव स्वीकृति बिना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन 

| उपस्थित नहीं किया जा सकता :-- 
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प्रान्तोय व्यवस्थापक मण्डल १०७ 


(१) जो गवनर के किसी क़ानून या आर्डिनेंस को रद्द या 
संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो । 

(२) जो पुलिस सम्बन्धी किसी क़ानून के प्रस्ताव को रद्द या 
संशोधित करता हो, या उसपर असर डालता दो | 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को ऐसा क्रानून बनाने का अधि- 
कार नहीं है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग 
के लिये पार्लिमेंट के क़ानून बनाने के अधिकार पर पड़े, या जिस 
का सम्बन्ध सम्राट या उसके परिवार से, सम्राद के भारत में 
प्रभुत्व से, सपरिषद्‌ सम्राट्‌ को आज्ञाओं से, या भारत मंत्री के 
नवीन विधान के अनुसार बनाये हुए नियमों से, या गवनर या 
गवनर-जनरल के अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निणंय के अनुसार 
बनाये हुए नियमों से हो, या जिससे सम्राट्‌ के किसी न्यायालय 
से अपील करने की अनुमति देने के विशेषाधिकार में कमी पड़े । 


भेद भाव सम्बन्धी व्यवस्था--नवीन विधान में इस 
बात की परी व्यवस्था कीगयी है, कि इङ्गलेंड में बसे हुए ब्रिटिश 
प्रजाजनों के साथ भारतवष में वेसाही व्यवहार हो, जैसा भार- 
तीय प्रजाजनों के साथ होता है, कोई भेद भाव मूलक क़ानून न 
बनाया जाय | उन्हें त्रिटिश भारत में आने में कोई बाधा न हो 
न उन्हें जन्म-स्थान, जाति, वंश, भाषा, निवास स्थान आदि के 
आधार पर यहां यात्रा करने, सम्पत्ति प्राप्त करने और बेचने, सर- 
कारी पद्‌ प्राप्त करने, या व्यापार अथवा उद्योग धंधा करने में 
कोई बाधा रहे । गवरनर के विशेषाधिकारों के प्रसङ्ग में ug 
बताया जाचुका है कि यदि भारतवप में इंगलेंड के माल की 
आयात के सम्बन्ध में. कोई भेद माव मूलक क़ानून जारी हो या 
शासन विभाग की ओर कोई ऐसा आदेश जारी हो तो गवनेर 
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उसे रोक सकता है | विधान में यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि 
भारतीय व्यवसाय को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में, यहां 
व्यापार करने वाली भारत और इंगलेंड की कम्पनियों में कोई 
भेद भाव न रखा जाय । इस विधान के निर्माण से चाहे पूर्व 
संगठित हो, या पीछे, उक्त विदेशी कम्पनियों से भारतीय कम्पनियों 
के समान ही व्यहार हो । जिन जहाजों की रजिस्टरी इंगलड में 
हुई हो, उनके सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का--जहाज़, उसके 
स्वामी, अफ़सर, सल्लाह, यात्री या उस पर लदे हुए माल आदि 
के विषय में, कोई भेद भाव मूलक IIS न बनाया जाय । हां 
यदि ब्रिटिश भारत में रजिस्टरी किये हुए जहाज़ों के सम्बन्ध में 
इंगलंड में भेद भाव मूलक क़ानून हो, तो उतने अंश तक यहां 
भेव भाव रह सकता है | 


यह्‌ नीति समानता मूलक दिखाई देती है, परन्तु जब कि | 
बतेमान दशा में ब्रिटिश और भारतीय जहाज़ों की स्थिति मै : 
आकाश पाताल का अन्तर है, समानता की नीति के व्यवहार 
का अथ असमानता को चिरस्थायी बनाये रखना है। विविध 
व्यापार और उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में भी अंगरेज़ों और 
भारतीयों में भेद भाव मूलक क्रानून न बनाये जाने की व्यवस्था - 
की गयी है । इस सम्बन्ध में भी ऊपर कही हुई बात विचारणीय 
है । निदान, भेद भाव मूलक क्रानूत को रोकने के आधार पर, ऐसा 
प्रतीत होता हे कि अंगरेज़ों, अंगरेज व्यापारियों, कम्पनियों तथा 
अन्य पेशेवरों को भारतीयों, भारतीय व्यापारियों, कम्पनियों 
ओर अन्य पेशेवरों से स्थायी रूप से उच्च स्थान दिये जाते रहने 
का आयोजन किया गया है । i | 


व्यवस्थापक प्रण्डल d नियम--व्यत्रस्थापक मण्डलो 
की कार्य प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं । हम azi उनमें से 
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कुछ खास खास का उल्लेख मात्र कर सकते हें । गवर्नर को 
अधिकार हे कि गॉर-सरकारी काय के लिये समय ओर क्रम 
निश्चय करे । सभापति को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे 
जाने की अनुमति, इस आधार पर देने से इन्कार करदे कि यह 
प्रान्तोय सरकार से विशेष सम्बन्ध नहीं रखता । कळ विषय 
ऐसे हैं, जिन पर मंडल की किसी सभा में विचार नहीं होसकता 
उनके अन्तिम निण्य का अधिकार गवनर को हे | सावजनिक 
महत्व के किसी खास विषय की बहस करने कें लिये परिषद के 
अधिबेशन को कुछ शर्तों के साथ स्थगित करने का प्रस्ताब किया 
जा सकता है । सभापति को अधिकार है कि बह किसी सदस्य के 
भाषण में पुनरुक्ति या अप्रासंगिंक बिषय का उल्लेख करे, और, 
उसको बोलने से रोके | सभापति किसी सदस्य को किसी मन्त्री 
पर अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव करने की अनुमति उस समय 
देता है, जब सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर, अनुसति 
देने के पक्ष में होना सूचित कर दे । सदस्यों की यह संख्या भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ है । 


व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने ओर प्रस्ताब 
करने का वेसां ही अधिकार है जसा भारतीय व्यवस्थापक मंडल 
के सम्बन्ध में हम पांचवें परिच्छेद में बता आये हैं । मंडल में 


किसी प्रस्ताब या उसके किसी भाग के उपस्थित किये जाने से 
` - iN - EY 
रोकने का अधिकार, उस प्रान्त के गवनर को होता z | 


कानून कैसे बनते हैं !--आय व्यय सम्बन्धी मसविदों 
के विशेष नियमों का उल्लेख आगे किया जायगा, उन्हें ध्यान में 
रखते हुए किसी क्रानून का मप्तविदा व्यवस्थापक सभा में, और 
जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद है, किसी भी सभा में, उसके 
सद्स्य द्वारा उपस्थित किया|जा सकता है। मसविदा किसी ऐसे 


E 


माण ree 
- 


"m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० भारतीय शासन 


PP POLL LD LL PDP PPLE PSU PS PS PS PPP IPIS SAAS PPP MAP PISIS PA IA PUPA 


विषय के ही सम्बन्ध में हो सकता है जो प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल की अधिकार-सीमा के अन्दर हो । सरकारी मसविदा 
सरकार के उस सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता हे जो मसविदे 
के विषय का अधिकार रखता हो । जब कोई रौर-सरकारी सदस्य 
कोई मसविदा उपस्थित करना चाहता है तो उसे अपने इस 
विचार की, पहले सूचना देनी होती है । जब कोई मसविदा 
नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो ag प्रायः एक विशेष 

Hat में भेजा जाता है । इस कमेटी का चेयरमन वह सरकारी 
सदस्य होता है जो इस विषय का अधिकार रखता हो । उसकी 
रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक 
सदस्य हो । पश्चात्‌ मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर प्रथक प्रथक्‌ 
विचार किया जाता है। सव सम्मति यां बहुमत द्वारा स्वीकृत 
होने पर मसविदा उस सभा में पास हुआ कहा जाता है | 


यदि उस प्रान्त में दूसरी व्यवस्थापक सभा हो तो उपयक्त 
पहली सभा में पास हुआ मसविदा, दूसरी सभा में भेजा जाता 


~ 


d 


। जब यह इस सभा में भी उसी रूप में पास हो जाता है, या 


ऐसे संशोधनों सहित पास होजाता हे, जिन्हें पहली सभा स्वीकार 
` ` ~ ii ii ` e 

कर ले, तो यह मसविदा दोनों सभाओं में, अथात्‌ व्यवस्थापक 

मंडल में पास हुआ कहा जाता है । 


यदि कोई मसविदा जो व्यवस्थापक सभा में पास होगया है 
ओर व्यवस्थापक परिषद में भेज दिया गया है, परिषद में. आने 
के बारह महिने समाप्त होने से ga vant की स्वीकृति के लिये 
न भेजा जाय तो गवर्नर उस पर विचार करने और मत लेने के 
लिये दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक करा सकता है। यदि गवनर 
को यह प्रतीत हो कि मसविदा अर्थ सम्बन्धी है, अथवा ऐसे 
विषय सम्बन्धी है, जिसका प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा जिनके 


M 
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विषय में उसे अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निणेय का प्रयोग करना 

है, तो वह बारह महिने से पूव भी सभाओं की संयुक्त बैठक 

करा BHA है | यदि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में मसविदा . 
( यदि कोई संशोधन दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हो तो उसके 

सहित), दोनों सभाओं के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 

बहुमत से पास होजाय तो बह्‌ दोनों सभाओं मैं ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ ) 

पास हुआ समभा जायगा । 


संशोधन किस प्रकार उपस्थित क्रिये जा सकते हैं, इस के 
सम्बन्ध में नियम निर्धारित है, और उनके सम्बन्ध में सभापति 
का स्थान ग्रहण करने वाले व्यक्ति का निर्णय अन्तिम माना 
जाता हे | 


प्रान्तोय व्यवस्थापक सभा, या जिस प्रान्त में ठ्यवस्थापक 
परिषद भी है, दोनों समाओं द्वारा पास क्रिया हुआ मसविदा 
गवनेर के सामने रखा जाता है | Maat को यह अधिकार है कि 
बह अपनी मर्जी से उसको सम्राट्‌ की ओर से स्वीकार करे, 
या अपनी स्वीकृति को रोकले, या उसे गवर्नर-जनरल के विचारार्थ 
रख छोडे | गवर्नर को यह भी अधिकार है कि वह मसविदे को 
ga संदेश सहित लौटादे कि सभा या सभाएं मसविदे या saz 
Peedi अंशों पर पुनः विचार करें, विशेषतया उसके द्वारा सूचित 
संशोधनों को उपस्थित करने का बिचार करें। इस पर सभाया 
सभाओं को उस मसविदे के सम्बन्ध में पुनः विचार करना 
पड़ता È | 


जब, कोई मसविदा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल से पास 
होजाने पर, गवनेर-जनरल के विचाराथे रख छोड़ा जाता है, 
तो गवनेर-जनरल को अधिकार है कि वह सम्राट्‌ की ओर से उसे 
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स्वीकार करे, या अपनी स्वीकृति को रोके, अथवा उसे सम्राट की 
इच्छा प्रकट होने के लिये रख छोड़े । गवनर-जनरल चाहे तो 
गवनेर को यह हिदायत कर सकता है कि बह उस मसविदे को 
सभा या सभाओं में, निधारित संदेश सहित भेज दे। जब 
मसविदा इस प्रकार लोटा दिया जाता है तो सभा या सभाओं 
को उस पर तदनुसार बिचार करना होता है, और अगर ये उसे 
मूल रूप में या संशोधनों सहित पास कर दें तो यह्‌ पुनः गवनेर- 
जनरल के विचाराथ रखा जायगा । 


p सम्राट्‌ की इच्छा प्रकट होने के लिये रख छोड़ा हुआ मस- 

Ü बिदा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल का क्रानून उस समय तक नहीं 
बनता, जब तक कि गवनंर के सामने उपस्थित किये जाने के 
बारह महिने के भीतर ag सावंजनिक विज्ञप्ति द्वारा यह सूचित न 
करदे कि सम्राट्‌ ने उसको स्वीकृति देदी है । 


TAA था गवनर-जनरल द्वारा स्वीकार किये हुए किसी 
क़ानून को सम्राट्‌ उसकी स्वीकृति के दिन से बारह महिने तक 
अस्वीकार कर सकता है; इस दशा में गवनेर इस बात की सूचना 
सावजनिक विज्ञप्ति द्वारा कर देता है, ओर इस विज्ञप्ति के दिन से 
क्रानून रद होजाता है | 


इस प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा पास किये हुआ 
मसविदा, जब उसे गवनर स्वीकार करले; और सम्राट अस्वीकार 
न करे, अथवा यदि गवरनेर उसे गवनर-जनरल या सम्राट की 
स्वीकृति के लिये रख छोड़े तो जब क्रमश: इनकी स्वीकृति मिल 
जाय, क्रानून बन जाता है ù 
कुछ अन्य बात--व्यवस्थापक मंडल की सभाओं के 
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भवनों में कुछ दर्शक भी उपस्थित हो सकते हैं । प्रत्येक दर्शक को 
पहले एक 'पास' लेना होता है । ' पास अपने परिचय के किसी 
सदस्य द्वारा लिया जासकता है, यह जिस व्यक्ति के लिये होता है 
वही उसका उपयोग कर सकता है, दूसरे व्यक्ति के काम 
नहीं IT सकता | 


सभा भवन में सदस्यों के बैठने के स्थान एक खास ढङ्ग से 
निश्चित किये जाते हैं, जिससे सरकारी पक्ष तथा fara के एवं 
भिन्न भिन्न दलों के मत गिनने में यथा-सस्भव सुविधा हो । भवन 
में अध्यक्ष, सदस्यों, मन्त्रियों और um टरियों के अतिरिक्त कुछ 
समाचारपत्रों के सम्वाददाताओं के भी Asa की व्यवस्था रहती है। 


जिस दिन सभा में कोइ नया सदस्य उपस्थित होता है, उस 
दिन का पहला काय उस सदस्य का राजभक्ति की शपथ लेना 
होता है। यह काय कभी कभी ही होता है । साधारणतया 
देनिक काय क्रम में पहली बात प्रश्नोत्तरों की होती है 
काय थोड़ी ही देर का होता है, इसके बाद क्रानूनी मसबिदों या 
प्रस्तावों पर विचार होता है | सावजनिक महत्व के विषय की 
बहस करने के लिये, अधिवेशन स्थगित करने के प्रस्ताव का 
बिचार शाम के चार बजे होता È | उस दिन उस समय अन्य कार्य- 
वाही बन्द करके बह प्रस्ताव लेलिया जाता है। कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि प्रस्ताव पर बाद्‌ बिबाद होते हुए ही, सभाकी 
ISH का समय समाप्त होजाता है, ओर प्रस्ताव पर मत लिये 
जाने का अवसर नहीं आता | इस प्रकार निर्णय न होने की दशा 
में प्रस्ताव को चर्चा में ही गया? ( 'टाकूड आउट? ) कहते हैं | 


आय व्यय क JT सम्बन्धा कार्य पद्धात- गवनर 
प्रति वषे प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की सभा या दोनों सभाओं 
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के सामने उस वषे के अनुमानित आय व्यय का नक्शा उपस्थित 
कराता है। उसमें दो प्रकार की मद्दों की रक्रमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
दिखायी जाती हैं । ( १ ) जिनपर प्रांतीय व्यवस्थापक सभा का 
मत लिया जाता है, और (२) जिन पर मत नहीं लिया जाता। 
कर निर्धारण तथा व्यय के लिये मांग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक 
परिषद का मत नहीं लिया star ! 


व्यय की निम्न लिखित azi पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा 
को मत देने का अधिकार नहीं हेः-- 

( क ) गवनेर का वेतन और भत्ता, तथा उसके कार्यालय 
सम्बन्धी निर्धारित व्यय | 

( ख ) प्रान्तीय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि | 

( ग) मंत्रियों और ऐडवोकेट जनरल का वेतन और भत्ता । 

( घ ) हाईकोट के जजों का वेतन और भत्ता । 

( च ) “प्रथक्‌ ? क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी व्यय | 

( छ ) अदालती निणेयों के अनुसार होने वाला व्यय | 

( ज ) अन्य व्यय जो नवीन शासन विधान या किसी प्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडल के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक 
हो । इसके अन्तगत उन सब कमेचारियों के वेतन और भत्ते भी 


सम्मिलित हैं, जो भारत मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जेसे इण्डियन 
A - c 
सिविल सर्विस, या इण्डियन पुलिस सर्विस आदि के कमचारी | 


कोइ प्रस्तावित व्यय उक्त मद्दो में से किसी में आता हे, या 
नहीं, इसका faqa गवनंर अपनी मर्जी से करता है | (क ) को 
छोड़ कर अन्य मद्दो पर व्यवस्थापक मंडल में वादानुवाद हो 
सकता है | इन अन्य मद्दो के खच के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के 
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मत के लिये मांग के रूप में रखे जाते है; इस सभा को अधिकार 


है कि ag किसी मांग को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, या उसे 
कुछ घटाकर स्वीकार करे | 


गवनेर की सिफ़ारिश के बिना किसी काम के लिये रुपये की 
मांग का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता | 


यदि सभा व्यय सम्बन्धी कोई मांग स्वोकार न करे, या घटा- 
कर स्वीकार करे, और, इससे गवनर की सम्मति में उसके उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने में वाधा उपस्थित हो तो वह अपने विशेषा- 
धिकार से, रद्द की हुई या घटाई हुई मांग की पूर्ति कर सकता है | 


व्यय का पूरक नक्शा-यदि किसी वषं निर्धारित व्यय 

`~ ~ ~ iN ow 

से अधिक aa की आवश्यकता हो तो गवनर सभा या दोनों 
-— MX ` Chim ES 

सभाओं के सासने उस अधिक खच को सूचित करने वाला पूरक 


नक्शा उपस्थित कराएगा, और पूर्वोक्त नियम को बातें उस नक्शे 


ओर उस खर्च के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगी जो वार्षिक 
आय व्यय अनुमान पत्र और उसमें उल्लिखित व्यय के सम्बन्ध 
में लागू होती हैं | 

कर निर्धारण सम्बन्धी विशेष नियम-निम्त लिखित 
प्रकार के क़ानून के मसबिदे या उसके संशोधन का प्रस्ताव 
गवनेर की सिफारिश बिना नहीं किया जाता, और बह व्यव- 


स्थापंक परिषद में नहीं रखा जाता-- 

(क ) जिसमें कर लगाने या बढ़ाने की व्यवस्था हो | 

Ca ) जिसमें प्रान्तीय सरकार द्वारा रुपया उधार लेने की 
व्यवस्था ही । 
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सारांश यह कि गवर्नेर की इच्छा बिना, मंत्री मंडल या 
व्यवस्थापक सभा किसी काये के लिये GT स्वीकार नहीं कर 
सकती । जिन wat को गवर्नर अपना उत्तरदायित्व पूरा 
करने के लिये आवश्यक समभता है, उन पर सभा का मत नहीं 
लिया जाता; यहां तक कि सभा द्वारा अस्वीकृत रक्रम को भी, 
गवर्नर उचित समभे तो खचे किये जाने की स्वीकृति दे सकता है 


बजट अधिवेशन---व्यवस्थापक मंडल की एक मुख्य बैठक 
फ़रवरी के अन्त,और माचे के आरंभ में होती है। इसमें आगामी 
वषे के प्रांतीय आय व्यय का अनुमान-पत्र उपस्थित किया जाता 
है, वैसे वास्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के पास १% दिन पहले 
भेज दिया जाता है । सदस्य भिन्न भिन्न खर्चो का विचार करते हैं 
ओर यदि उन्हें किसी aa में कुछ कटौती की सूचना देनी हो 
तो बे, सभा में बजट उपस्थित किये जाने से तीन दिन पहिले, उस 
सूचना को सेक्रटरी के पास भेज देते हैं। यदि किसी खास सद्द 
में खर्चे की कमी न करते हुए केवल उस विभाग की कार्य 
प्रणाली की आलोचना या शिकायत करनी हो तो उस nz में 
कटौती करकरे एक रुपये की स्वीकृति सूचित की जाती है । इससे 
उस कटौती सम्बन्धी चर्चा के प्रसंग में सदस्य उस विभाग के 
विषय में अपना विचार प्रकट कर सकते हें । 


बजट काफ़ी बड़ा होता है, वह सभा में पढ़ा नहीं 
जाता | उसे उपस्थित करते समय अर्थ संत्री उसके सम्बन्ध में 
अपना भाषण करता है | पश्चात्‌ ( अगले दिन ) उस बजट पर 
चचां होती है, इसमें सदस्य कुल बजट पर अपने साधारण विचार 
प्रकट करते हैं | इसके बाद एक हफ्ते तक भिन्न भिन्न मद्दो की, 
सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौतियों की चर्चा होती BE] पहले. किसी 
विभाग की नीति की आलोचना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत -की हुई 


* 


-_ 
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कटौतियों पर विचार होता है । पश्चात्‌ अन्य कटौतियों का विचार 
होकर, एक एक मद्द के खच की मांग की जाती है। बजट की 
बहस के लिये निश्चित किये हुए सप्ताह के अन्तिम दिन के पांच 
बजे कटोतियों की समाप्ति ( “गिलोटिन? ) होजाती है, इसके बाद 
किसी कटौती पर बहस नहीं होती | सदस्य के आग्रह पर कटौती 
की रक्कम पर मत लिये जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय तो 
उस मदद की रकम को उसमें आवश्यक कमी करके मंजूर किया 
जाया जाता है । इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ो देर में ही 
निपटा लिया जाता है | 


कार्य पद्धति के नियमों का निर्माण-शासन बिधान के 
नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा अपनी कार्य पद्धति के 
नियम बना सकती है | परन्तु गवनर उसके अध्यक्ष से परामर्श 
करके निम्न विषयों के नियम बना सकता है:— 


CO) जिन विषयों में गवनेर को अपनी मर्जी या व्यक्तिगत 
fana के अनुसार कायं करना होता है, उन पर असर डालने 
वाली सभा की काय पद्धति के सम्बन्ध में । 

(२) मण्डल का आय व्यय सम्बन्धी कार्य यथा-समय 
समाप्त करने के सन्बन्ध में । 

(३) किसी देशी राज्य सम्बन्धी बादानुवाद या प्रश्नों का 
निषेध करने के सम्बन्ध में । 

° NER ES EM 

( 9) जब तक गवनर को सहमति न हो, निम्नलिखित विषयों 
के बादानुवाद या प्रश्नों का निषेध करने के सम्बन्ध में:-- 

iN NA bat 

(क) सम्राट या गवनर-जनरल का किसी विदेशी usa या 

नरेश से सम्बन्ध । 
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(ख) जंगली जातियों या ere? क्षेत्र के शासन का विषय 
(खच के अनुमान को छोड़कर ) । 
(ग) किसी देशी राज्य के नरेश या उसके परिवार के व्यक्ति- 
गत व्यवहार सम्बन्धी बादानुवाद या प्रश्न । 
उपयक्त विषयों में यदि गवनर का बनाया हुआ कोई नियम 
किसी प्रान्तीय व्ववस्थापक सभा के बनाए हुए नियम से भिन्न 
हो तो गवनर का बनाया हुआ नियम मान्य होगा | 


जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो, उसमें गवनेर दोनों 

सभाओं की संयुक्त बेठक तथा पारस्परिक विचार विनिमय के 

नियम उनके सभापतियों का परामश, लेकर बनाता हे. । इन 

| ४7 नियमों में, उपयुक्त नियमों सम्बन्धो ऐसी व्यवस्था रहती है जैसी 
PE Was अपनी मर्जी से उचित समझता है | 


TTS TE ns 


| | दोनों सभाओं को संयुक्त बेठक में प्रान्तीय व्यवस्थापक परि- 
nma i = > > ^ A 3 
| ME पद्‌ का अध्यक्ष सभापति होता है,्रोर उसकी अनुपस्थिति d बह 
$ UN A > e OS gs ~ S 
d व्यक्ति सभापति का काय करता है जो कायं पद्धति के नियमों के 
NR अनुसार निश्चित हो | 
. ^. A च ` 
अगरजा भाषा का प्रयाग--प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 


| की सत्र कारवाई Bast भाषा में होती हे; प्रत्येक सभा की 
| काय पद्धति के नियमों में ओर संयुक्त बेठक सम्बन्धी नियमों में 


डी, "i इस वात को व्यवस्था रहती दै कि अंगरेजी भाषा: न जोनने 
i वाले या अपयाप्न रूप से जानने वाले व्यक्ति-अन्य भाषा का 


प्रयोग कर सकें | 
व्यवस्थापक मंडळ में वादानुवाद न किये जाने योग्य 


वषये प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में संघीय न्यायालय, या 
हाइकोटे के किसी जज के, अपने कतव्य को पालन करने के 


he 


$ 
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समय के व्यवहार पर बादानुवाद नहीं होसकता । अगर गवनर 
अपनी सर्जी से यह तसदीक़ करदे किसी waa के मसविदे, उस 
के अंश या संशोधन से उसके शान्ति रक्षा सम्बन्धी विशेष उत्तर- 
दायित्व पर असर पढ़ता है तो वह इस विषय का आदेश करके 
उस मसविदे आदि के सम्बन्ध में होने वाली कार्रवाई को रोक 
सकता है | 
c AN be i” A A 

THAT क कानून TATA क आवकार; आाडनस- 
गवनर को आर्डिनेंस बनाने का अधिकार (१) व्यवस्थापक 
मण्डल के अवकाश के समय में होता है, और (२) उसके 
कार्य काल में भो । जब किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का 
कार्यकाल न हो, यदि गवर्नर को यह निश्चय होजाय कि तत्का- 
लीन परिस्थिति में तुरन्त कारवाई करना आवश्यक है तो वह 
अपनी सम्मति के अनुसार आवश्यक feda बना सकता हे ॥ 
जिस आर्डिनस के विषय के प्रस्ताव को व्यवस्थापक मण्डल में 
पेश किये जाने के लिये उसकी ( गवनेर की ) पूव स्डीकृति की 
अवश्यकता होती उस आर्डिनेंस को बनाने सें वह अपने व्यक्ति- 
गत निर्णय का उपयोग करेगा, और जिस विषय के प्रस्ताव को 
व्यवस्थापक मण्डल में उपस्थित करने के लिये गवर्नेर-जनरल 
की पूव स्वीकृति की आवश्यकता होती, या गवनर उस विषय के 
प्रस्ताव को गवनर-जनरल के ATUA रख छोड़ने की आवश्य- 
कता समता, उस विषय के आर्डिनेंस को वह गवनर-जनरल 
के, उसकी मर्जी से दिये हुए, आदेश बिना नहीं बनाएगा | 


इस प्रकार बनाये हुए आर्डिनेंस का वही बल और प्रभाव 
होता है जो प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के बनाए और गवर्नर 
से स्वीकृत क़ानून का होता है। परन्तु, ऐसा प्रत्येक आर्डिनेंस 
प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के सामने रखा ज्ञायगा, और मंडल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


jz र 2 


१२० भारतीय शासन 


i ४४७७७ SS IRL IIIS ORD SRR SII S IIIS RAPA ORI PP P ANAS APE Ot PRED INA 


- 

| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
E 

b 

| 


|! की आगामी सभा होने से छः सप्ताह समाप्त होने पर, अमल में 
ME | STAT बन्द होजायगा, यदि उसको नापसन्द करने का प्रस्ताव 
AT. प्रांतीय व्यवस्थापक सभा में ( और अगर उस प्रांत में व्यवस्था- 
पक परिषद्‌ हो तो उसमें भी ) पास होजाय । 


ऐसे आर्डिनिंस को सम्राट उसी प्रकार रद्द कर सकता है, जैसे 
गवनर से स्वीकृत प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के क़ानून RI 
ओर, उसे गवनर जब चाहे वापिस लेसकता है | 


> 


अगर उप्यक्त आर्डिनेंस में कोई ऐसी बात हे, जो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मण्डल के बनाये ओर गवनर द्वारा स्त्रीकृत क़ानून 
i में adi होसकती, तो वह आडि नेस रद्द होजायगा। 


| T सारांश यह है कि जेसा प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल को क़ानून 
| बनाने का अधिकार है, वैसाही उसके अवकाश के समय गवनर 
fale को आर्डिनेन्स बनाने का है | 

"की इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कार्य काल में भी, 
| NA | गवर्नर जब कि वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक 
| सममे, निर्धारित काल के लिये वेसा ही क्रानून बना सकता है, 
। जैसा कि मण्डल । अर्थात्‌, उसको कुछ विषयों में मण्डल के 
| समान अधिकार प्राप्त हैं, और वह मण्डल की इच्छा के विरुद्ध 
GC LI भी उनका अस्थायी रूप से प्रयोग कर सकता है | 


i गवर्नर के कात्रून--यही नहीं, कुछ दशाओं में बह स्थायी 
रूप से भी क़ानून बना सकता है.। इप प्रसङ्ग में, विधान में यह्‌ 
नियम है कि यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय होजाय 
कि उसके उत्तरदायित्व को पालन करने के लिये उसकी मर्जी से 
काम करने या उसके व्यक्तिगत निर्णाय का उपयोग करने के 
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सम्बन्ध में क्रानून से व्यवस्था होनी चाहिये तो वह सन्देश भेज 
कर सभा या सभाओं को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करा- 
एगा, और बह या तो “ गवनेर का क़ानून ? बना देगा, या अपने 
संदेश के साथ प्रस्ताव का मसविदा लगा देगा। दूसरी दशा में 

एक मास के बाद “ गवनर का क़ानून ' बना देगा जो या तो 
उसी रूप में होगा Sat कि उसने सभा या सभाओं में मसविदा 
भेजा था, या उसमें उसकी मर्जी के अनुसार आवश्यक संशोधन 
होंगे। हां, ऐसा करने से पूर्व यदि किसी सभा की ओर से उसे 
प्रस्ताव या संशोधन सम्बन्धी कोई निवेदन पत्र दिया गया तो वह 
उस पर विचार करेगा । 

गवनर के क़ानून का वही वल ओर प्रभाव होगा, और बह 
उसी प्रकार सम्राट द्वारा रद्द किया जा सकेगा, जैसा गवनेर से 
स्वीकृत, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल का क़ानून | ओर, अगर इस 
क्रानून में कोई ऐसी बात होगी जिसके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यव- 
स्थापक मंडल क़ानून नहीं बना सकता तो उप्यक्त “ गवनर का 
क़ानून ? रद्द हो जायगा | 

प्रत्येक ' गवनर के क़ानून ” की सूचना गवनर-जनरत द्वारा 
भारत मन्त्री को दी जायगी. और बह इसे पालिमेंट की दोनों 
सभाओं के सासने रखेगा | गवनंर आर्डिनस या क़ानून बनाने 


“का कार्य अपनी मर्जी से करेगा, परन्तु वह इस विषय के feat 


अधिकार का उपयोग गवनेर-जनरल की सर्जी से सहमति प्राप्त 
किये बिना न करेगा । 

स्मरण रहे कि अब तक गवनेरों को आडिंनेंस जारी करने 
या क़ानून बनाने का अधिकार न था, यह अधिकार उन्हें नवीन 
शासन बिधान से ही मिला हे; फिर भी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों 
का यह दावा है कि यह बिधान केन्द्र में न सही, प्रान्तों में 
तो स्वराज्य स्थापित करने वाला है दी | 


QUON 


LI emere A 
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पृथक्‌ या अंशतः पृथक्‌ क्षेत्रों की व्यवस्था- इन चेत्रो 
के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका है | 
प्रान्तीय ( या केन्द्रीय ) व्यवस्थापक मंडल का कोई क्रानून इन 
पर उस समय तक लागू नहीं होता, जब तक कि गवनर सावे- 
जनिक सूचना द्वारा ऐसी हिदायत न करे | गवर्नेर किसो क़ानून 
के सम्बन्ध में ऐसो हिदायत देते हुए यह सूचित कर सकता है 
कि क़ानून या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अमुक अपवादों या परि- 
addi सहित लागू होगा | गवर्नर इन क्षेत्रों के लिये नियम बना 
सकता है, और, उसके नियम उन संघीय या प्रांतीय ठ्यावस्थ[पक 
मंडल के, या अन्य भारतीय क़ानूनों को रद्द या संशोधित कर 
सकते हैं, जो इन क्षेत्रों सम्बन्धी हों। ये नियम गवनेर-जनरल 
के सामने उपस्थित किये जांयगे, और उसकी स्वीकृति होने तक 
इन पर कोई अमल न होगा । सम्राट को गवनेर-जनरल द्वारा 
स्वीकृत इन नियमों को रद्द करने का वेसा ही अधिकार है, जैसा | 
गवनेर-जनरल द्वारा स्वीकृत प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के 
क्वानूनों को है | 

विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जाने 
वाळे नियम; गवर्नर की घोषणा--यदि किसी समय गव- 
नर को यह निश्चय हीजाय कि तत्कालीन परिस्थिति में प्रान्तीय 
शासन का कार्य इस विधान के अनुसार नहीं चल सकता तो ae 
घोषणा निकाल कर सूचित कर सकता है कि (क) अमुक काये 
बह स्वयं अपनी मर्जी से करेगा, (ख) प्रांतीय संस्था या अंधि- 
कारियों के सब या कुछ अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा | 
इस घोषणा में इसको व्यवहृत करने के उपयोगी आवश्यक नियमों 
का उल्लेख किया जा सकता है । हां, गवनर हाईकोटे के अधिकार 
नहीं ले सकता और न इस न्यायालय सम्बन्धी नवीन शासन 
बिधान के सब या किसी नियम को स्थगित कर सकता है 
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पीछे होने वाली दूसरी घोषणा से, ऐसी घोषणा मन्सूख की 
जा सकती है, अथवा उसमें परिवतन किया जा सकता है । इस 
घोषणा की सूचना भारत मंत्री को दी जायगी, और उसके द्वारा 
पालिसेंट की दोनों सभाओं के सामने रखी जायगी । जो घोषणा 
पहिले की घोषणा को मन्सूर करने वाली न हो, वह छः माह 
के बाद अमल में आनी बन्द होजायगी । 


अगर ऐसी घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव पार्लिमेंट की 
दोनों सभाओं से स्वीकार होजाय ( या होता रहे ), तो यह 
घोषणा, मन्सूख न किये जाने की दशा में, अपनी अवधि 
पश्चात्‌ बारह मास तक जारी रहेगी । परन्तु ऐसी कोइ घोषणा 
dia साल से अधिक aaga न होगी | 


अगर गवनेर घोषणा द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के 
क्रानून बनाने का अधिकार ग्रहण कर ले, तो उसका बनाया 
हुआ क्रानून, घोषणा का प्रभाव समाप्त होने के दो साल बाद तक 
जारी रहेगा, सिवाय उस दशा के जब कि उसे कोइ अधिकार- 
प्राप्त व्यवस्थापक संस्था नियमानुसार दो साल से पूव संशोधित 
न कर 


उपयक्त व्यवस्था करने में,गवनर अपनी मर्जी से कार्य करेगा, 
it ९ 
ओर उपयुक्त विषय सम्बन्धी घोषणा गवनर-जनरल की मर्जी 
से सहमति प्राप्त किये बिना, न की जायगी । 


(विशेष वक्तव्य--यद्यपि प्रजातंत्रात्मक देशों की शासन 
पद्धति के अनुसार ही यहां मंत्री मंडल की व्यवस्था की गयी है, 
तथापि इस आधार पर जो शासन भवन निर्माण किया गया है, 
वह्‌ प्रजातंत्रात्मक न होकर बहुत-कुछ स्वेच्छाचार-मूलक है। 
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गवनेर के विशेष उत्तरदायित्वों और विशेषाधिकारों का आयोजन 


करके, उन्हें प्रान्तीय आय के अधिकांश भाग को स्वयं AT करने 
का अधिकार देकर, मंत्रियों को सभी महत्व-पूर्ण अधिकारों से 
बंचित करके, उनके वेतन तक पर व्यवस्थापक सभा का मत न 
लिया जा सकने का नियम बनाकर, एवं छः प्रांतों में दो दो sga- 
स्थापक सभाओं की स्थापना करके प्रान्तीय स्वराज्य का मानों 
उपहास ही किया गया है । गवनेर प्रायः सर्वेसर्वा बना दिया 
गया है | यह कहा जा सकता हे कि अनेक स्वतंत्र देशों में भी 
किसी न किसी के हाथ में ऐसे अधिकार रहते हैं, जिनसे विशेष 
परिस्थिति में देश को राजनेतिक संकट से बचाया जा सकता है | 

रन्तु स्मरण रहे कि वहां विशेषाधिकारों का प्रयोग बहुत ही 
कम ओर बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है । भारत- 
वष में गत-वर्षों में इसके विपरीत यह अनुभव में आया है कि 
अधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारण परिस्थिति में भी 


करते हैं । पुनः स्वतंत्र देशों में जिन व्यक्तियों के हाथ में विशेषा- | 


धिकार रहते हैं, वे जनता के विश्वास-पात्र होते हैं। उनका, और 
उन देशों के जन साधारण का, हित परस्पर विरोधी न होकर एक 
ही होता है | इस लिये यहां प्रान्तीय व्यवस्थापक संडल के कायं 
Wa d गबनेर को व्यापक और स्वेच्छाचार-मूलक विशेषाधिकारों 


से सम्पन्न करना, उत्तरदायित्व-पूण शासन प्रणाली के मूल पर 


कुठाराघात करना है | नवीन शासन विधान की यह बात अत्यन्त 
चिन्तनीय है | 
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न्यायालय 


[ नवीन विधान से पूर्व, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में ऊंची 
अदालतों हाईकोर्ट थीं । अब भारतवर्ष भर के लिये एक सर्वोच न्यायालय 
संघ न्यायालय ” (फ़ीडरल कोर्ट) का भी आयोजन किया गया है । इसे 
शासन विधान के नियमों का वास्तविक अर्थ निश्चित करने का अधिकार 
है । इसकी, संघ ओर संघान्तरित देशी राज्यों सस्बन्धी art, यहां संघ 
की स्थापना होने पर अमल में आएंगी । ] 


EN A - — 9 IN A = ^ 
पिछले परिच्छेदों में भारतवप की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 


. सरकारों के शासन और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का विचार 


किया गया, इस परिच्छेद में तीसरे अथात्‌ न्याय सम्बन्धी कार्य 
का वणन किया जायगा | 


संघ न्यायाळय--यह भारतवषे का सर्वोच्च न्यायालय È | 
इसके प्रधान जज को “भारतवर्षे का चीफ़ जस्टिस! कहा जायगा। 
उसके अतिरिक्त, इसमें आवश्यकतानुसार साधारणतः छः तक 
जज रहेंगे। यदि संघीय व्यवस्थापक मण्डल गवनर-जनरल द्वारा 
सम्राट से यह निवेदन करेगा कि इस न्यायालय के जजों की 
संख्या बढ़ाई जाय, तो इसके लिये छः से अधिक जज भी नियत 
किये जा सकेंगे | यह न्यायालय Feat में होगा, परन्तु चीफ़- 
जस्टिस गवनर-जनरल की सलाह से इसके काय ( इजलास ) 
लिये समय समय पर अन्य स्थान भी निश्चित कर सकेगा | 
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AAT का AAI आर वतन आद्‌--इस न्यायालय 
के जजों की नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा की जायगी;प्रत्येक जज पेंसठ वष 
की आयु तक अपने पद्‌ पर रहेगा । हां, वह गवनर-जनरल को 
त्यागपत्र देकर अपना पद्‌ छोड़ सकता है, ओर सम्राट दुराचार 
या मानसिक अथवा शारीरिक निबलता के आधार पर उसे 
अपने पद्‌ से हटा सकता है, जब कि प्रिवी कॉसिल की जुडीशल 
कमेटी की भी ऐसी सम्मति हो । जज अथवा din जस्टिस के 
पद पर नियुक्त होने के लिये किसी व्यक्ति में निधारित योग्यता 
होना आवश्यक & | जजों का वेतन, भत्ता ओर माग व्यय, छुट्टी 
का वेतन और पेन्शन आदि सपरिषद सम्राट्‌ समय समय पर 
निर्धारित करेगा; किसी जज की नियुक्ति हो जाने पर उसके बेतन 
या छुट्टी अथवा पेन्शन आदि के अधिकार में कमी न की जायगी। 


अधिकार-क्षेत्र; 'आरिजिनठ' भाग-संघ न्यायालय के 
दो भाग होंगे, आरिजिनल और अपील भाग । अपील भाग 
में दूसरे न्यायालयों से फैसला किये हुए मामलों की अपील होगी 
आरिजिनल भाग में अन्य विविध विषयों पर विचार होगा। संघ 
प्रान्तो और देशी राज्यों का परस्पर में क्रानूनी अधिकार सम्बन्धी 
मत भेद होने पर उसका KAA केवल संघ न्यायालय में होगा 
ओर यह न्यायालय उसका विचार अपने ' आरिजिनल? भाग में 
करेगा | इसमें यह शत है कि देशी राज्य से सम्बन्ध रखने वाले 
उसी मत भेद के विषय का विचार होगा, ( क ) जिसका सम्बन्ध 
भारतीय शासन विधान की व्याख्या से, या इस विधान के 
azada दी हुई सम्राट्‌ की किसी आज्ञा से हो, या ( ख ) जिस 
का सम्बन्ध इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में सम्मिलित 
होने के शतनामे के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्था सम्बंधी 
अधिकार कहां तक है, या ( ग) जिसका सम्बन्ध इस बात से 


Wy 


A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar *& sd 


=| 
- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्यायालय १२७ 


हो कि संघीय व्यवस्थापक मंडल का कोई क्रानून किसी देशी 
राज्य में कहां तक लागू हो सकता है, या ( घ ) जिसका सम्बन्ध 
ऐसे समभोते से हो जो संघ की स्थापना के बाद, वाइसराय की 
स्वीकृति से देशी राज्य और संघ या प्रान्त में हुआ हो, जब कि 
उस समभोते में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि ऐसे विषय में 
संघ न्यायालय को विचार करने का अधिकार होगा | 


अपील भाग--संघ न्यायालय में ब्रिटिश भारत के हाइकोर्टा 4 


~ Ke A ~ A - ^ p, 

के ऐसे mue या अन्तिम आज्ञा की अपील हो सकेगी जिसके d 
^ AM aA ~ ० 

विषय में हाइकोट यह auda करदे कि उसमें शासन विधान 

की व्याख्या से, या विधान के अन्तगत सपरिषद्‌ सम्राट की किसी | 


आज्ञा से, सम्बन्धित को इ महत्वपूण क्रानूना AA आता = | 


संघीय व्यवस्थापक ASA BAA बना कर संघ न्यायालय 
को निर्धारित प्रकार के साधारणतया पन्द्रह हजार रुपये या 
अधिक के दीवानी दावों की अपील सुनने का अधिकार दे सकता 
हे, और तदनंतर वह क़ानून से इस बात की भी व्यवस्था कर 
सकता है कि ब्रिटिश भारत के हाइँकोर्टो के सब या कुछ दीवानी 
मामलों की अपील सीधे fux कौंसिल में न हो । संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल की किसी सभा में उपयुक्त क़ानून का मसविदा या 
संशोधन गवनेरःजनरल को अपनी मर्जी से दी हुई पूव स्वीकृति ती 
बिना उपस्थित नहीं किया जा सकता | 


कानूनी प्रश्न का ठीक निर्णय न होने के आधार पर, संघान्त- 
रित देशी राज्यों के हाइईकोर्टो के उन विषयों के फ़ेसलों की अपील 
संघ न्यायालय में हो सकेगी, जो इस न्यायालय के आरिजिनल 
भाग में लिये जासकते हैं, ( ये विषय पहले बताए जाचुके हैं ) । 
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कुछ अन्य AAA आद्‌-- यदि गवनर-जनरल | 
सावजनिक महत्व के क़ानून के प्रश्न पर संघ न्यायालय at 
सम्मति लेना चाहे तो वह उस प्रश्न को इसके विचारार्थ रख 
सकता है, ओर न्यायालय उसके सम्वन्ध में आवश्यक बातें जान 
लेने पर गवनर-जनरल को अपनी रिपोर्ट देगा । संघ 
न्यायालय गवनर-जनरल की स्वीकृति से समय समय पर अपनी 
काय पद्धति के नियम बना सकता है, जिनमें यह बातें भी सम्मि- 
लित होंगी:-- इस न्यायालय में केसे वकील आदि पैरवी कर 
सकते हैं, कितने समय में यहां अपील दाखिल की जानी चाहिये 
मुक्रदमे की करवाइ में क्या क्या खच हो, क्या फीस लगे, किस 
प्रकार व्यथ अपीलों का तुरन्त निपटारा कर दिया जाय ओर 
किसी विषय के विचाराथ कम से कम कितने जज as, जो तीन 
से कम न हों इस न्यायालय का सब काम अँगरेज़ी में होगा | 
न्यायालय का सब खर्च संघ की आय से होगा, और इसकी 
eu आदि की आमदनी संघ की आय में सम्मिलित करदी 
जाया करेगी | संघ के सिविल और न्याय विभाग के सब अधि- 
कारी संघ न्यायालय के कार्य में सहायता देंगे | 


संघ न्यायालय के MAST को अपीळ--संघ न्यायालय 
के फ़ेसले को अपील प्रिवी कौंसिल # ( गुप्त सभा ) में होसकती 
है । जिन मामलों का, संघ न्यायालय अपने आरिजिनल भाग में 
HAA कर सकता है, उनकी अपील संघ न्यायालय की अनुमति 
के विना ही होसकती है। अन्य विषयों के फेसलों की अपील 
संघ न्यायालय या स-परिषद्‌ wur की अनुमति मिलने पर हो 
सकती है । संघ न्यायालय द्वारा, तथा प्रिबी कोंसिल uat 


x देखो gg १ । 
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से सूचित किया हुआ क़ानून प्रसंगानुसार त्रिटिश भारत के सब 
न्यायालयों में मान्य होगा । 


हाईकोट--शासन विधान से निम्न लिखित न्यायालय 
हाइकोट ' माने गये हैं :-कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, 
Melt, पटना तथा मध्यप्रान्त और बरार के हाईकोट, अवध का 
चीफ़ कोटे, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत और सिन्ध के चीफ़ कमिश्नसे 
कोट । इनके अतिरिक्त सपरिषद सम्राट ब्रिटिश भारत में|किसी 
न्यायालय को हाइकोट के अधिकार दे सकता है, तथा कोई नया 
हाईकोटे बना सकता है | 


जजों का गनयाक्त ओर वतनादं-- प्रत्येक हाईकोट में 
एक din जस्टिस ओर कुछ जज रहते हे, जिनकी संख्या सम्राट 
निश्चय करता है । इन पदों पर नियुक्त होने के लिये किसी व्यक्ति 
सें निर्धारित गुण होना आवश्यक हे; इण्डियन सिविल सर्विस के 
सदस्यों को भी ये पद पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। इन पदों 
पर नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है; आवश्यकता होने पर अस्थायी 
रूप से गवनर-जनरल भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता 
है । प्रत्येक जज साठ वर्ष की आयु तक काय कर सकता है | 
जजों का वेतन, भत्ता, माग-व्यय, छुट्टी का वेतन ओर पेन्शन 
आदि समय समय पर सपरिपद सम्राट्‌ निश्चय करता है | जज 
की नियुक्ति होजाने पर उसके वेतन या छुट्टी अथवा पेन्शन आदि 
के अधिकार में कमी नहीं की जाती । प्रत्येक हाईकोट का खच 
उस प्रान्त की आय से होता है, और उसकी फ़ीस आदि से होने 
वाली आमदनी प्रान्तीय आय में शामिल की जाती है। 


हाइकोटो का शि क्षेत्र-दाईकोर्टों के क्षेत्र और 
"अधिकार, कानून से निश्चित है, और सम्राट्‌ की आज्ञा से ही 
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उनमें परिवर्तन हो सकता है । प्रत्येक हाईकोट में दो भाग होते 


हैं, 'आरिजिनल? और अपील भाग | साधारणतया “आरिजिनल! 
भाग का काय्ये क्षेत्र हाइकोट वाले नगर की सीमा से बाहर नहीं 
होता । इस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामले जाते d 
जो ' स्माल काज कोट ? अथात्‌ अदालत खफीफा में नहीं जा 
सकते, तथा ऐसे सब फौजदारी मुक्रदमे जाते हैं जो अन्य स्थानों 
में जिला या सेशन जज की अदालतों में फ्रेसल हों । इसी भाग 
में फौजदारी मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है 
जिनका विचार मुफ़स्सिल अदालतों में नहीं हो सकता | हाईकोटे 
वादी प्रतिवादी की प्राथना पर, अथवा न्याय के विचार से, 
BREA को सब-जजों की अदालतों से उठाकर अपने इस 
( आरिजिनल ) भाग में ले सकते हैं । 


अपील भाग में आरिजिनल ? भाग को तथा म॒फ़स्सिल 
अदालतों की अपील सुनी जाती हैं | 


हाईकोट अपनी नियमित सीमा की सब दीवानी तथा फौजदारी 
अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं । प्रान्तिक सरकारों 
की स्वीकृति से वे उनकी कार्य प्रणाली के नियम बना सकते हैं; 
£ अटर्नी ', अमीन, ओर मोहरिर आदि की फ़ीस की दर ठहरा 
सकते हैं । वे किसी मुकदमे को या उसकी अपील को, एक अदा- 
लत से दूसरी उसके समान या बड़ी अदालत में बदल सकते हैं 


एवं कोटे की ‘fed अर्थात्‌ लेखा मांग सकते. हें । प्रायः माल' 


( लगान ) सम्बन्धी mei का, हाइईकोट के ' आरिजिनल ! 
ग में फैसला होने का रिवाज नहीं है। हाइकोटो ar सब 
काम BUH भाषा में होता है | 


N रेवन्यू NC x F x 
न्यू कोर्ट मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फैसला 


4 


""-- . .' 
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करने के लिये कहीं कहीं रेवन्यू कोट और “कहीं कहाँ सेटलेमैंट 


( बन्दोबस्त ) कमिभर हैं । इनके अधीन कमिश्नर; कलेक्टर, 
तहसीलदार आदि रहते हैं, जिन्हें लगान मालगुजारी और आब- 
पाशी आदि के मामलों का फ़ेसला करने का निर्धारित अधिकार है। 


3 दीवानी की अदाल्तें--हाईकोर्टों के नीचे दीवानी व 
फौजदारी की अदालतें होती हैं । प्रायः हर एक जिले में एक ज़िला 
जज होता है, जो वहां की सब कचहरियों का नियंत्रण करता है 
उसकी अदालत ज़िले में सब से बड़ी दीवानी अदालत है, जिसमें 
नीचे की अदालतों के Raat की अपील हो सकती हैं । जिला- 
जज के नीचे सव-जज होते हें । सब-जज को सदर-आला भी 
कहते हैं । इनके नीचे मुन्सिफो का दर्जा है । fumi के पास 
साधारणतः १,०००) wo तक के मुक्रद्दमे पेश होते हैं, परन्तु we 
५,०००) रु० तक का अधिक्रार मिल सकता है । सब-जज की 
अदालत में बड़ी से बड़ो THA तक का मामला दायर हो सकता 
है । यद्यपि जिला-जज का दर्जा इससे बड़ा है तथापि इसकी 

लत सें १०,०००) wo से अधिक का मुकदमा दायर नहीं हो 
सकता | सव-जजों और जिला-जजों के फैसला किये हुए १०,०००) 
wo से अधिक के मुकद्दमो की, तथा जिला-जजों के फ़ेसला किये 
हुए सब मुकद्दमों की अपील द्वाईकोट में होती है | 


कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कुछ अन्य स्थानों में '्माल 
काज कोट” या अदालत MAA स्थापित Sat छोटे छोटे मामलों 
में जल्दी तथा कम खच से अंतिम निर्णय सुना देती हैं। इन्हें 
कलकत्ता, बम्बई ओर मदरास में २,०००) रु०, तथा अन्य स्थानों 
सें ५००) wo तक का मामला सुनने का अधिकार है | 


MITA का अदालतं-प्रत्येक जिले में, या कुछ जिलों 
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के एक समूह में एक ' सेशन्स कोटे ? रहता है। इसका प्रधान | 
जिला-जज ही होता है जो फौजदारी के अधिकार रखने से, सेशन 
जज का कार्य सम्पादन करता है | उसे अन्य सहकारी सेशन 
जजों से इस काम में सहायता मिल सकती है । फौजदारी 
मामले में सेशन्स कोर्टो के अधिकार हाईकोर्टों ada ही हैं, हां 
मृत्यु सम्बन्धी हुक्म हाइकोट से अनुमोदित ( 'कनफम' ) होना 
चाहिये | इनमें फेसला जूरी या असेसरों की सहायता से होता 
& | असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिये वाध्य 
नहीं कर सकते । 


मजिस्ट्रेट और उनके अधिकार-सेशन जजों के नीचे 
प्रथम, द्वितीय, और तृतीय श्रेणियों के मेजिस्ट्ट रहते हैं । बम्बई 
कलकत्ता और मदरास में ' प्रेसीडेन्सो मेजिस्टेट, ? suf में 
छावनी-मेजिस्टेट, ^ud कुछ नगरों sit weal में ' आनरंरी ? 
अथात्‌ अवेतनिक पहिले, दूसरे, या तीसरे दर्ज के मेजिस्टट 
ओर, aq रहते हैं। छावनी मेजिस्टोट प्रायः फौजी अफसर 
ही होते हैं । 
प्रेसीडेन्सी-मेजिस्ट्रेटों तथा अव्बल दर्ज के मेजिस्टेटों को 
दो साल तक की क्रेद और एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना 
करने का अधिकार होता है | जिन मुक्रद्दमो का फैसला प्रेसीडेंसी 
मेजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, उन्हें वे हाईकोट में भेज देते हैं । 
अव्वल दर्ज के aires जिन मुक़द्दमों का Wu नहीं कर 
सकते, उन्हें वे सेशन जज के यहां भेज देते हैं । दूसरे दर्ज के 
मेजिस्टेट छः मास तक की क्रेद और दो सौ रुपये तक जुर्माना 
कर सकते हैं । तीसरे दर्जे के मेजिस्टोट एक मास तक की क्रे 
ओर पचास रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं । छावनी-मेजिस्टेट 
फौजदारी मामलों का प्रारम्भिक स्थिति में विचार करते हैं । कहीं 
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कहीं छोटे मामलों का निपटारा गांव के मुखिया ही, मेजिस्टेट 
की हैसियत से, कर देते हैं। प्रायः सब प्रान्तों में पंचायतों को कुछ 
छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का फैसला करने का 
अधिकार È | 


अपील पद्धतियहां के वतमान क्रानून में अपील की 
शुञ्जाइश बहुत रहती है । दूसरे ओर तीसरे zu के मेजिस्ट्रेट के 
Sag के विरुद्ध, जिला मेजिस्टेट के सामने अपील हो सकती हे 
आर अव्बल दुर्ज के मेजिस्टट के had की अपील सेशन 9 
कोट में चल सकती है | जिन मनुष्यों को JAZA को प्रारम्भिक 4 
दशा में सेशन्स कोट ने दोषी ठहराया हो, उनको अपील sa 
प्रान्त के चीफ़कोट या हाईकोट में हो सकती है | जब मृत्यु का 
हुक्म देदिया जाता है तो प्रान्त के शासक या वायसराय के पास 
दया के लिये दर्खास्त भी दी जा सकती है । दीवानी के gai 
में भी अपील के लिये कम स्थान नहीं है। साधारणतया “स्माल 
काज कोट,” और पंचायतों के haat की अपील नहीं होती, 
अन्य सब के फ़ेसलों की होती है । gan के फैसलों की अपील 
जिला-जज के यहां हो सकती है, जो यदि चाहे तो उसे सव-जज 
के पास भेज सकता È | सब-जज या जिला-जज के फैसलों की 
अपील कुछ दशाओं Gua कमिश्नस कोट में, या हाईकोटे 
में होलकती है । हाईकोटॉ के कुछ फैसलों की अपील संघ न्याया P 
लय में होसकती है । खास खास हालतों में अपील इंगलेंड की 
frat कौंसिल तक भी पहुंचती है । 


भारतवष में मुक्रदमेवाजी से जनता बहुत हानि उठा रही 2 । 
पंचायतों के विस्तार और वृद्धि की बड़ी आवश्यकता है । क़ानून 
सरल और न्याय सस्ता द्वोना चाहिये । 


* le cR 
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सरकारी नोकरियां 

[ शासन कार्य का जनता के लिये यथेष्ट हितकर होना या न होना, . 
क़ायदे क़ानूनों के अतिरिक्त, बहुत-कुछ सरकारी कर्मचारियों की योग्यता, ; 
अनुभव ओर देशहितेषिता पर भी निर्भर होता है। अतः इस परिच 
में यहां की सरकारी नोकरियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । संघा- 
न्तरित राज्यों सम्बन्धी बातों पर संघ की स्थापना के बाद अमल होगा 
( जिसके विपय में अगले खण्ड में लिखा जायगा ); वर्तमान अवस्था | 
में संघ ओर संघीय का आशय केन्द्रीय सरकार ओर केन्द्रीय लिया जाना 
चाहिये। ] 

यहां कुछ सर्वोच्च पदों के लिए नियुक्तियां सम्राट्‌ द्वारा होती हैं। | 
इनमें गवनेर-जनरल, गत्रनेर, तथा उनकी प्रबन्धकारिणी कॉसिलों | 
के सदस्य, तथा संघ न्यायालय Bll हाईको्टा के जज ओर 
कमांडरन-चीफ़, शामिल हैं । इनका उल्लेख प्रसङ्गानुसार किया 
जा चका EI 


= 


इम्पारयळ सावस--इन पदों से नीचे इम्पीरियल सर्विस .. 
के नोकरों का दजा हे । इनकी नियुक्ति प्रायः भारत मन्त्री द्वारा 
होती है, इन्हें प्रायः ‘ इण्डियन सिविल सर्विस ? # ( आइ. सी 

ऋ एक महाशय का कथन है कि 'इंडियन सिविल सर्विस” न तो 
इंडियन 2 ( इसमें अधिकांश श्रादमी योरोपियन होसे हैं ), न यङि विल 
अर्थात्‌ सभ्य या शिष्टाचार-युक्त है, और न यह सर्विस ( नौकरी ) ही है, | 
क्योंकि श्रनेक कर्मचारी अपने आपको नोकर समझने की अपेक्ष मालिक 
समभ कर हुकूमत करते हैं। क | 
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| ) की परीक्षा पास करनी En है । पहले यह परीक्षा इंगलेंड 
में ही होती थी, अब भारतवर्ष में भी होती है । यह्‌ परीक्षा प्रतियो 
गिता से होती है; अर्थात्‌ किसी वप जितने कमचारियों की 
आवश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अच्छे नम्बर।पाने वाले 
व्यक्ति चुन लिये जाते हैं । पहले इंगलेंड की परीक्षा पास किये 
` हुए व्यक्तियों में से चुनाव होता है, उसके बाद भारतवषं की 
परीक्षा पास वालों का नम्बर आता है | इसका परिणाम यह 
होता है कि इंगलैंड में परीक्षा पास करने वालों को चुनाव में आने 
की अधिक संभावना होती है, ओर भारतोय परीक्षा का महत्व 
कम रह जाता है । पुनः भारतवष में होने वाली परीक्षा के फल 
के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को दो वष विशेष शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए इंगलेंड जाना होता है, ( इसका खर्चे सरकार देती 
है ) । पश्चात्‌ ये व्यक्ति भारतवष के किसी भी प्रान्त में नौकरी के 
वास्ते भेजे जा सकते हैं । इनमें से प्रत्येक का वेतन प्रायः ५००) 
से ३,०००) मासिक तक होता है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, 


See 


ओर मदरास को छोड़कर, अन्य प्रांतों के गवनेर तक हो सकते हैं। 


सन्‌ १६१६ ३० के सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ था कि 
जिन सरकारी नौकरियों के लिए भरती इंगलेंड में होती है, ओर 
जिनमें योरपियन और भारतीय दोनों लिये जाते हैं, उनमें सेकड़े 
$ पीछे ३३ भारतवासी ही भरती किए जांय, और इनमें डेढ़ फी सदी 
वार्षिक बढ़ती तब तक होती रहनी चाहिए जब तक एक सामयिक 
कमीशन नियत होकर फिर से सब मामले की जांच करे। 


संन्‌ १६२३ go में नियुक्त “ ली कमीशन ? ने उच्च पदां पर 
काम करने वाले योरपियनों के लिए खूब पशन तथा भत्त आदि 
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दिये जाने की सिफ़ारिश की। यद्यपि भारतीय व्यवस्थापक 
सभा ने इसकी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 
स्वीकार कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार से 
सहमत होकर उसकी प्रधान सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया | 
इससे यहां शासन व्यय, जो पहले ही अधिक था, और भी 
बढ़ गया | 


नवीन शासन विधान और सरकारी नौकरियां 
नवीन विधान में बड़ी बड़ी सरकारी नोकरी करने बालों के हितों 
का पूर्ण ध्यान रखा गया है | उनकी नियुक्ति, वेतन, पेन्शन, भत्ते 
आदि के नियमों में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनकी 
सुविधा तथा मर्यादा की यथेष्ट रक्षा हो, वे यथा-सम्भव अपने 
पद्‌ पर बने रहें | यदि उन्हें किसी कारण निर्धारित समय से पूर्व 
नौकरी से प्रथक्‌ होना पड़े तो उन्हें या उनके परिवारों को आर्थिक 
कठिनाइयों का सामना न करना पड़े; भारत मन्त्री उन्हें सुनासिव 
हर्जाना, संघ सरकार या प्रांतीय सरकार के खजाने से, दिलाये । 
उनके वेतन भत्ते और पेन्शन आदि के सरकारी व्यय पर 
व्यवस्थापक मण्डल का मत नहीं लिया जायगा | रेलवे, आयात- 
निर्यात, डाक, तार आदि में ऐंग्लो-इण्डियनों की नियुक्ति का 
लिहाज रखा जाने का स्पष्ट आदेशा है; यहां तक कि यह भी कहा 
गया है कि प्रतिशत जितने पदों पर वे अब तक रहे हैं, उसका 
भी भविष्य में विचार रखा जाय । 


साधारणतः संघ से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियां करने, 
तथा उनकी नौकरी की शर्तें तय करने का कार्य गवनेर-जनरल 
करेगा और किसी प्रान्त सम्बन्धी यह कार्ये उस प्रान्त का गवरनर 
करेगा | परन्तु इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन मेडिकल 
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सरकारी नौकरियां १३७ 
सर्विस ओर इण्डियन पुलिस सर्विस तथा आबपाशी विभाग के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति भारत मन्त्री ही करेगा । 


A NEIN CN ~ 

गरजान्राटश प्रजा का नया नवीन विधान के 
अनुसार संघ में सम्मिलित देशी राज्यों के नरेश और प्रजा जन 
भी उच्च सिबिल पदों पर नियुक्त हो सकेगे। संघ में सम्मि- 
लित न होने बाले राज्य का नरेश या प्रज्ञा, तथा जंगली जातियों 
के क्षेत्र का या भारतवर्ष के निकटवर्ती भू-भाग का निवासी भारत 
मंत्री की घोषणा से, उसके द्वारा नियुक्ति की जाने योग्य पद पर 
अर,गवननेर-जनरल की घोषणा से संघीय पद पर, तथा गवर्नर की 
घोषणा से प्रान्तीय पद्‌ पर नियुक्त हो सकेगा | इस बात को छोड़ 
कर, साधारणतः जो व्यक्ति ब्रिटिश प्रजा नहीं है, उसकी भारत- 
वर्ष में किसी सरकारी पद्‌ पर नियुक्ति न हो सकेगी | 


पबलिक सर्विस कमीशन; संघ एवं प्रान्तों के लिये- 
नवीन शासन विधान के अनुसार एक पबलिक सर्विस कमीशन 
संघ के लिये और एक पबलिक सर्विस कमीशन प्रत्येक प्रान्त के 
लिये रहेगा | परन्तु यदि दो या अधिक प्रान्त समझोता misi तो 
वे मिलकर एक ही कमीशन रख सकते हैं, अथवा एक कमीशन 
सब प्रान्तों के लिये भी काय सम्पादन कर सकता है। संघीय 
कमीशन के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति गवनेर-जनरल 
द्वारा, और प्रांतीय कमीशन के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति 
TAAT द्वारा होगी । प्रत्येक कमीशन के कम से कम आधे सदस्य 
ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय भारतवष में कम से कम दस वष 


नौकरी कर चुके हों । संघीय और प्रान्तीय कमीशनों के सदस्यों 


की संख्या, तथा उनकी नौकरी की शर्ते क्रमशः गवनर-जनरल 
ओर TANT तय करेगा । इन कमीशानों का कार्य क्रमशः संघ 
तथा प्रान्त की नौकरियों के लिये नियुक्तियां करने के वास्ते परीक्षा 
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लेनां, तथा इन नौकरियों के सम्बन्ध में गवनए-जनरल और 
गवनरों को विविध विषयों पर आवश्यक परामश देना, होगा ।* 


इन कमीशनों का खर्च, इनके सदस्यों का वेतन, पेन्शन, भत्ता 

आदि क्रमशः संघीय तथा प्रान्तीय सरकार देगी, ओर इस पर 

संघीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को मत देने का अधिकार 

न होगा । इन कमीशनों का सम्बन्ध भारतोय सिविल सर्विस 

ओर प्रान्तीय सिविल सर्विस से होगा । इनमें से भारतीय सिविल 

B. सर्विस के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है | प्रान्तीय सर्विस के 
विषय में कुछ आवश्यक बातें आगे दी जाती हैं । 


| | _ ¬ आ A 
T3 प्रान्तीय सिविल सार्वेत--इस श्रेणी के कमचारी प्रान्तीय 

| सरकारों द्वारा, भिन्न भिन्न विभागों में, उनकी योग्यतानुसार | 
नियत किये जाते हैं। भरती के लिये कभी तो परीक्षा होती है, 
ओर कभी नीचे की सर्विस के आदमी उसमें बदल दिये जाते हैं । 
प्रान्तीय सिविल सर्विस में प्रान्त का नाम होता है, जैसे मदरास 
सिविल सर्विस | इस सर्विस में डिप्टी कलेक्टर, एक्सटा 
ऐसिस्टेण्ट कमिश्नर, मँसिफ, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, कालिजों के 
प्रोफेसर,सब-जज,ऐसिस्टेण्ट सर्जन आदि कमचारी होते हैं । इनका 
मासिक वेतन प्राय: तीन सो से आठ सौ रुपये तक हाता है | 


उपसहार--अन्यत्र बताया गया है कि गवनरों तथा 
| गवनर-जनरल के अन्यान्य उत्तरदायित्वों में एक यह भी हे कि 
Li वतमान तथा भूत-पूव उच्च सरकारी कमंचारियों, तथा. उनके 


BU बै आवश्यकता होने पर, निर्धारित नियमों के अनुसार, ऐसे पदाधि 
E कारियों की नियुक्ति हो सकेगी, जो संघ और एक या अधिक प्रान्तों में 
| m अथवा दो या श्रधिक प्रान्तों में एक साथ काम कर सकें । 


E 
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आश्रितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करे यह बात विशेष 


चिन्तनीय इस लिये है कि यहां सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में 
जाति या वर्ण भेद का विचार किया जाता है । योरपियन या 
ऐग्लो-इंडियनों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं,अथवा इन्हें 
भारतीयों की अपेक्षा अच्छा सममा जाता है। इससे यह स्वाभा- 
विक है कि यहां की विविध जातियां अपने अपने आदमियों के 
लिये कुछ पद्‌ सुरक्षित कराने की मांग उपस्थित करें, और यहां 
साम्प्रदायिक वातावरण और भी अधिक विषमय हो। अस्तु, 
जाति या धर्म का विचार करके किसी आदमी के लिये कोई 
नौकरी संरक्षित करना, सावजनिक हित की हत्या करके अयोग्यता 
का संरक्षण करना है। इससे संरक्षित जाति को भी वास्तविक 
लाभ नहीं पहुंचता, क्यों कि उसके आदमियों को अपनी योग्यता 
बढ़ाने की प्रेरणा या उत्साह नहीं होता । अतः ऐसी नीति का 
सवथा परित्याग होना चाहिये । 


पुनः, सरकारी पदों पर विदेशियों का बोल-बाला न रहना 

चाहिये; वे चतुर या अनुभवी हो सकते हैं, पर उनका और देश 
QC ~ - ~ - ~ 

का स्वाथ भिन्न होने के कारण उनकी योग्यता जनता के लिये 


` हानिकर ही होती है । अतः यहाँ कुछ विशेष और बहुत थोड़े से 


अपवादों को छोड़कर सब पद्‌ भारतीयों को मिलने चाहियें। 
साथ ही सब नौकरों पर--उनको पद्‌ कितना ही उच्च क्यों न 
हो--प्रजा प्रतिनिधियों का यथेष्ठ नियंत्रण रहना चाहिये, जिस 
से जनता का स्वराज्य हो, न कि नौकरशाही का; और,उनके वेतन 
भत्ते आदि में जनता की निर्धनता को न भुला दिया जाय । देश 
काल का विचार करके यहाँ के पदाधिकारियों का अधिकतम वेतन 
साधारणतया पांच सौ रुपये मासिक से अधिक न होना चाहिये। 
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[ इस परिच्छेद में ब्रिटिश भारत के ही आय व्यय पर विचार किया 
गया है । देशी राज्यों के हिसाब के सम्बन्ध में, अगले परिच्छेद में लिख 
जायगा । ] 


ब्रिटिश भारत को कुछ आय और व्यय--ब्रिटिश 
भारत में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें प्रति वर्षे लगभग 
तीन सौ करोड़ रुपया विविध करों से वसूल करके विभिन्न 
कार्यों में खच करती हैं। हां, साधरणतया यही सममा जाता है 
कि वार्षिक सरकारी आय तथा व्यय लगभग दो दो सो करोड़ | 
रुपये है, सरकारी हिसाब में आय तथां व्यय के अन्तर्गत रक्तमों 
का योग यही दिखाया जाता है । बात यह है कि रेल, डाक, तार, 
नहर आदि से जो कुल आय होती है उसमें से इन कार्यों के प्रबंध 
ओर संचालन आदि में खच होने वाला रुपया निकाल कर बिशुद्ध 
आय ही हिसाब में दिखायी जाती है । इसी प्रकार इन मह्दो के 
व्यय में, विविध कमेचारियों के वेतन आदि का खच न दिखाकर, *« 
केवल इन कार्यों में लगी हुई पूँजी का सूद ही दिखाया जाता है | 
इसके अतिरिक्त, उपयुक्त विविध कार्यों में जो मूलधन लगता.है 
वह भी खच की रक्तमों में सम्मिलित नहीं किया जांता, अलग 
दिखाया जाता है | 


हिसाब की इस पद्धति से सरकारी वार्षिक आय व्यय दो दो 
अरब रुपये के क़रीब ही रह जाता हे । यह अंक भी काफ़ी बडे 
हैं । इन से सरकारी आय व्यय के महत्व का अनुमान सहज ही 
हो सकता है | वास्तव में ऐसे महत्व-पूणे विषय का विवेचन 


* 


— 
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प्रस्तुत पुस्तक के एक परिच्छेद में नहीं हो सकता ।% हस यहां 
कुछ मुख्य मुख्य बातों का दिग्दर्शन मात्र कराते हैं । 
सरकारी हिसाब--सरकारी हिसाव के लिये किली वर्ष 
की एक अप्रेल से अगले वर्ष की ३१ माचे तक, एक साल समभा 
जाता है | इस प्रकार १ अप्रेल १६३४ से ३१ माच १६३५ Zo तक 
(साल को सन्‌ १६३४-३५ Zo कहते हे | वर्ष आर्या [ने कं 
Ga बजट, बजट-एस्टीमेट या आय-व्यय का अनुमान तयार किया 
जाता है । व्यवस्थापक संस्थाओं में उपस्थित करते समय गत वर्ष 
के आय-व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर लिया जाता È | 
उस समय लगभग ११ मास का असली हिसाव और साल के शेष 
समय का अनुमानित हिसाव रहता है । इसे संशोधित अनुमान 
कहते हैं। कुछ समय पीछे वर्षभर के आय-व्यय के ठीक अंक 
मिलजाने पर वास्तविक हिसाब प्रकाशित होता है | 
राज्य साधारणतया पहले यह विचार करता है कि उसे देशा 
में क्या क्या काम करने हैं, उनमें कितना खर्च होगा । इस खच 
के लिये वह आपनी आय-प्राप्ति के मार्ग निकालता है,और विविध 
कर निश्चय करता है। इसलिये यहां सरकारी व्यय का विचार 
पहले किया जाता है, ओर सरकारी आय का पीछे । 
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का खच--हिप्ताव को 
संक्षिप्त करने के अभिप्राय से हमने सब प्रान्तों का एक एक AZ 
का खच इकट्ठा जोड़ करके दिया है । विदित हो कि चीफ़ 


कमिश्नरों के प्रान्तों का ( प्रान्तीय विषयों में किया गया ) wd 


केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल किया गया है, कारण 
यह खच केन्द्रीय सरकार को ही करना पड़ता है | 


S हमारी “भारतीय राजस्व? पुस्तक में इस विषय का atta 
विवेचन किया गया 2 । 


T i 
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सरकारी व्यय ( लाख रुपयों में ) 
सन्‌ १६३४-३५ So का अनुमान 


मद्‌ केन्द्रीय सरकार 
हिं{ (१) सेना ४६,९८ 
छ (२) कर वसूल करने का ख़र्च ४,०१ 
E (४) शासन F 
E (२) न्याय, पुलिस और जेल 
ot शिक्षा ३,३ 
£ | (७) स्वास्थ ओर चिकित्सा 
ह (८) कृषि और उद्योग 
ds (३) सिविल निर्म्माण कार्य २,०२ 
E | (39) gar, टकसाल, विनिमय & 
| (११) अन्य विभाग T. 
* (१२) रेल des 
(१३) डाक और तार नि 
5 (१४) जंगल - 
É (१४) आबपाशी न 
क (१ ६) विविध १,२१ 
E | (१७) ऋण का सूद १३,३४ 
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खच का महू का व्योरा--( १ ) सेना की az में स्थल 
सेना, जल सेना, और वायु सेना का व्यय È l इस uz का खर्च 
बहुत अधिक है, और इसके कारण भारतीय जनता पर कर- 
भार बहुत अधिक होने पर भी अन्य उपयोगी कार्यों के लिये घन 
की कमी रहती है । भारतीय नेताओं की चिरकाल से यह शिका- 
यत हे कि यहां सेना का सञ्चालन ओर प्रबन्ध भारतवर्ष की 
दृष्टि से न कर साम्राज्य रक्षा के हेतु किया जा रहा है, तथा 
सेना के भारतीयकरण की ओर यथेष्ठ ध्यान नहीं दिया जाता । 
अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ सुधार नहीं हुआ हे | 


> 


(२) कर aga करने के खर्चे में आयात निर्यात कर 
घप्राय-कर, मालगुजारी, स्टाम्प, रजिस्टरी, अफ्रीम, नमक, और 
आबकारी आदि विभागों के खर्च के अतिरिक्त, अफ़ोम और 
नमक तैयार करने का खच भी सम्मिलित हे | 


(A) इस मदद में सिविल कर्मचारियों को दी जाने वाली 
पेन्शानों का खच शामिल है | 

(४), (५), (६), (७) और (८) मर्दै स्पष्ट हैँ । 

(६) इस ug में सरकारी इमारतें ओर सड़कें बनवाने तथा 


उनकी मरम्मत आदि करवाने का खच शामिल है | 


( १० ) यह मद्द स्पष्ट है। 


( ११ ) अन्य विभाग में विज्ञान सम्बन्धी तथा बन्दरगाहों 
आदि का खचे शामिल है | 


(१२), (१३), ( १४) और ( १५ ) में क्रमशः रेल, डाक 


y 5 
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ओर तार, जङ्गलों, ओर नहरों में लगायी हुई पूंजी का सूद 
शामिल हे | 


( १६) विविध व्यय में अकाल-पीडितों को सहायता, 
` A iN at a 
स्टेशनरी और छपाई का खचे शामिल È | 


( १७) डाकखानों के सेविंग Fat या प्रौविडेन्ट फण्ड के 
अस्थायी ऋण के अतिरिक्त, भारत सरकार यहां के सरकारी 
( पव्लिक) ऋण पर सूद देती है ;। भारत सरकार का कुल 
सरकारी ऋण ३१ माच १६२५ Zo को १२३६ करोड़ रुपये था, 
इसमें ७२२ करोड़ भारतवष में, ओर शेष इंगलेंड में लिया हुआ 
था। कुल ऋण में से १०३३ करोड़ रुपये का ऋण ऐसा है जिसके 
बदले में किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति विद्यमान है, ७५७ 
करोड़ रुपये तो रेलवे में ही लगे हुए हैं, शेष में से कुछ रक्रम 
व्यवसायिक विभागों में लगी हुई है, कुछ प्रान्तों तथा देशी राज्यों 
को उधार दी हुई है और कुछ नक़्द मोजूद हे । ऋण कीजो 
रक्कम रेलों में लगी हुई है, उसका सूद रेलों के व्यय की मद में 
दिखाया गया है। ऋण के २०३ करोड़ रुपये ऐसे हैं जिनके बदले 
में कोई सम्पत्ति विद्यमान नहीं है। कुल रक्कम का सूद, ऋण के 
सूद की मद में दिखाया जाता है | 


यह संक्षेप में खच का विचार हुआ। अब हम आय का 
बिचार करते हैं | 


सरकारी आय के साधन; प्रत्यक्ष और परोक्ष कर- 
सरकार को विविध कार्यों में खचे करने के वास्ते रुपये की आ- 
वश्यकता होती है। यह THA बह तरह तरह के कर लगाकर तथा 
अन्य प्रकार से वसूल करती है । करों के मुख्य दो भेद हैं प्रत्यक्ष, 
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ओर परोक्ष | प्रत्यक्ष कर वह कर है, जो उसी आदमी से लिया 
जाता हे, जिस पर उसका भार डालना श्रभीष्ट हो । यह कर देते 
समय कर-दाता यह भली भांति जान लेता है कि उसने आय 
में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी कोप में दिया | उदाहरण- 
वत्‌ जमीन का लगान, आय-कर, आदि प्रत्यक्ष कर हैं | 


परोक्त कर, उस कर को कहा जाता है, जिसका भार, उसके 
चुकाने बाले औरों पर डाल देते हैं । व्यापारी लोग आयात और 2. 
निर्यात पर जो महसूल देते हें,उसे माल बेचने के समय,वह अपने í 
Weal से बसूल कर लेते हैं । कपड़े, नमक, शराब, ANA आदि 
के कर परोक्ष कर हैं | 
करों के अतिरिक्त सरकारी आय के और भी कई साधन हैं । 
सरकार न्याय, शिक्षा, स्वास्थादि के बहुत से कार्य ऐसे करती है, 
जिनके उपलक्ष्य में वह जनता से फ्रीस लेती है । इसी प्रकार 
सरकार कुछ कार्यों को व्यवसायिक ढंग से करती है, ये कार्य 
ऐसे होते हैं, जो जनता द्वारा उतनी अच्छी तरह, तथा उतनी 
किफ़ायत से नहीं किये जा सकते । इन कार्यों से सरकार को 
आय भी होती है। इनके अतिरिक्त सरकारी आय के कुछ फुटकर हि 
साधन भी हैं | 
सरकार को किस किस मद्द से कितनी आय होती है, यह 
. यह आगे नक्शे में दिखाया गया है E 


^ 
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सरकारी आय (लाख रुपयों में) 
सन्‌ १६३४-३५ ३० का अनुमान 


केन्द्रीय सरकार | प्रान्तीय सरकार 


| É 
j 
R | i 
M 
Wü 


E । (१) आयकर ` १७,२१ 
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| आय को AZT का ब्योरा--( १) से (८) तक की 
| Fel में जो खच होता है, उसकी अपेक्षा आय की जितनी अधि- 
कता होती है, वही यहां दिखायी गयो है । पिछले कोष्ठक के अङ्कों 
से यह स्पष्ट है कि आयात निर्यात कर केन्द्रीय सरकार की, और 
मालगुजारी* प्रांतीय सरकारों की, आय की सबसे बड़ी मद È | 


उपयुक्त आठ मद्दो में से पहली छः स्पष्ट हैं । स्टाम्प में अदा- 
लती ओर रोर-अदालती दोनों प्रकार का स्टाम्प सम्मिलित हे । 
अदालती स्टाम्प में कोट फीस स्टाम्प को, तथा उसके साथ काम 4 
में आने वाले कागज की, विक्रो की आय गिनी जाती है ।. ae 
अदालती स्टॉम्प वह कहा जाता है, जो रुपया लेने की रसीद, 
हुण्डी या दस्तावेज़ आदि पर लगाया जाता है | 


रजिस्ट्री की आय में, दस्तावेजों की रजिस्टरो कराने तथा 
EN iN - २००७ ^ - ^ > 
रजिस्टरी की हुई दस्तावेजों की नक्रल लेने की फ़ोस शामिल है | 


(६), अन्य केन्द्रीय कर में भारत सरकार को देशी राज्यों 
से मिलने वाले वार्षिक नजराने की आय के अतिरिक्त, az आय 


x मालगुजारी के सम्बन्ध में, ब्रिटिश भारत में तीन तरह का 
बन्दोबस्त है :---( १ ) स्थायी प्रबन्ध; बंगाल में, बिहार के हूं भाग में 
एवं आसाम के आठवें ओर संयुक्त प्रान्त के दसवें भाग में। (२) 
जमींदारी या ग्राम्य प्रबन्ध; संयुक्त प्रान्त में ३० वर्ष और पंजाब तथा ® 
मध्य प्रान्त में २० वर्ष के लिए मालगुजारी निश्चित कर दी जाती है । 
गांव वाले मिल कर इसे चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हं। (३)रय्यतवारी 
प्रबन्ध; बम्बई, सिंध, मद्रास ओर आसाम में, एवं बिहार के कुछ भाग 
में । इन स्थानों में सरकार सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती हे । बम्बई, 
मद्रास में ३० वर्ष में, तथा अन्य प्रान्तों में जल्दी जल्दी बन्दोबस्त होता 
है । नये बन्दोबस्त में प्रायः हर जगह सरकारी मालगुजारी बढ़ जाती हे | 


, 
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.है, जो चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों में मालगुजारी, आबकारी, 
स्टाम्प, जंगल और रजिस्टरी से होती है । इस मद के प्रान्तीय 
भाग में वह रक्कम सम्मिलित है जो प्रांतीय सरकारें सिनेमा आदि 
खेल तमाशों से कर के रूप में लेती हैं | 

(१०), न्याय में दीवानी अदालत के अमीन, और me 
अमीन की फ़ीस, मेजिस्टू टों का किया हुआ Gara, ओर जप्ती 
लावारसी माल की बिक्री, वकालत की परीक्षा फीस शामिल है 
पुलिस की आय में सावजनिक विभागों, प्राइवेट कम्पनियों और 
लोगों को पुलिस देने के उपलच्य में प्राप्त आय, मोटर आदि 
रजिस्टरी की फीस, तथा जुर्मानों से होने वाली आय गिनी जाती 
है । जेल की आय में, जेलों के कारखानों के सामान की बिक्रो से 
होने वाली आय मुख्य है । 


(११), इस मद में शिक्षा स्वास्य, चिकित्सा, कृषि और उद्योग 
न्धो आदि विभागों से होने वाली आय सम्मिलत हे | 


( १२), इस मद में सरकारी मकानों का किराया, तथा उन 
की बिक्री आदि से होने वाली आय सम्मिलित है | 


( १३), इस ug में सरकार के पेपर करेंसी fts? नामक 
कोष में जो 'सिक्यूरिट्यां' रखी जाती हैं, उनकी रक्कम का सूद 
तथा भारत के लिये Gar इकन्नी आदि सिकके, एवं कुछ अन्य 
देशों के सिक्के ढालने का लाभ सम्मिलित है । [ रुपये ढालने 
का लाभ गोल्ड स्टेन्डड रिजव? अथात्‌ मुद्रा-ढलाई-लाभ~कोष 
में डाला जाता है । ] 


(१४), (१५), ( १६), और ( १७), ये मदे स्पष्ट हैं । 
( १८), सेनिक आय में सैनिक स्टोर कपड़े, दूध, मक्खन 
तथा पशुओं की बिक्री से होने वाली आय सम्मिलित है । 
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( १६ ), इस मद्द में सरकार जो रुपया किसानों को, तथा 
म्युनिसिपैलटियों आदि संस्थाओं को उधार देती है, उसके सूद 
को आय है | | 

(२०), विविध uz में पैन्शन सम्बन्धी आय के अतिरिक्त, 
सरकारी स्टेशनरी और रिपोर्टो आदि को बिक्री की आय भी 
सम्मिलित है | 


सरकारी आय व्यय की भिन्न भिन्न मद्दो के सम्बन्ध में कहां 
तक भारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को अधिकार हे, 
ओर कहां तक शासक उक्त संस्थाओं के निर्णय के विरुद्ध कार्म 
कर सकते हैं, यह पिछले परिच्छेदों में बताया जा चुका है। 


bes 


कोद्हकङा परिच्छेदु 


देशी राज्य 


प्राक्ूथ न--देशी राज्यों (‘eee’) से भारतवर्ष के उन भागों 
का प्रयोजन है जिनका आन्तरिक शासन यहां के ही राजा या 
सरदार, विविध संघियों के अनुसार, सम्राट्‌ को अधीनता में 
रहते हुए, करते हैं। छोटे बड़े इन सब राज्यों की संख्या ५६० है | 
इनमें से हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर, कशमीर और गवालियर 
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आदि कुछ तो अपने विस्तार और जन संख्या में योरप के एक 
एक राष्ट्र के समान, तथा एक एक्र करोड़ रुपये से अधिक आय 
वाले हैं, और बहुत से राज्य साधारण गांव सरीखे हैं । जि 
वास्तव में राज्य कहा जाना चाहिये, उनकी संख्या दो सौ से 
भी कम है; शेष सनदी जागीरें ( 'इस्टेट्स! ) हैं, जिनके अधिपति 
सरदार या 'चीफ! कहलाते हैं। केवल ३० ही राज्य ऐसे हैं जिनकी 
आबादी, क्षेत्रफल और साधन ब्रिटिश भारत के औसत जिले के 
समान हैं । ६ राज्य तो ऐसे हैं जिनका विस्तार एक एक ही वर्ग 
मील है, ओर २३ ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल एक एक वर्ग मील भी 
नहीं है । चार राज्यों में सौ सी आदमियों की भी आबादी नहों 
है, और तीन की वार्षिक आय सौ सौ रुपये से कम gs 


देशी राज्यों का शासन प्रबन्ध-अधिकतर देशी राज्यों 
में कोई शासन विधान नहीं है । उनका शासन, शासक की 
व्यक्तिगत इच्छा, रुचि या योग्यता आदि के अनुसार बदलता 
रहता है । जिन राज्यों का शासन प्रबन्ध कुछ निश्चित है, उनमें 
भी परस्पर में समानता नहीं है, प्रायः सत्रका अपना अपना 
निराला ढङ्ग है। अतः उनके सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातें 
ही कही जा सकती हैं। कहीं कहीं तो महाराजा ( प्रधान शासक ) 
के बाद मुख्याधिकारी दीवान हाता है, ओर सब बड़े बड़े अधि- 
कारी उसके अधीन रहते हें । कहीं कहीं दीवान प्रधान मन्त्री 
होता है, और विविध विभागों का प्रबन्ध करने वाले मन्त्री उसके 
सहायक होते हैं । किसी किसी राज्य में प्रबन्धकारिणी कौंसिल 
है, इसके सदस्य भिन्न भिन्न विभागों का सञ्चालन करते हैं, परन्तु 
सब पर महाराजा का नियन्त्रण रहता है | 


% ये अङ्क भारत सरकार द्वारा प्रकाशित “ इंडयन स्टेट्स ^ के आधार 
पर दिये गये हैं, जो सन्‌ १ जनवरी १६२६ Fo तक संशोधित हे 
g 


pa 
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कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ हैं । पर ऐसे राज्यों 
की संख्या केवल तीस के लगभग है। इनकी सभाओं में से भी 
अधिकतर में सरकारी सदस्यों की काफ़ी संख्या हें, तथा Gc 
सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर नामजद्‌ 
अथवा म्युनिसिपैलटियो आदि संस्थाओं द्वारा चुने हुए होते हैं। 
वास्तव में देशी राज्यों में निर्वाचन प्रथा का बहुत ही कम उपयोग 
होरहा है। जनता को व्यवस्था कार्य के लिये अपने प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार नहीं-सा है । फिर, देशी राज्यों की अधिकतर 
व्यवस्थापक सभाओं को क़ानून बनाने या बजट की मर्दे स्वीकार 


` करने का यथेष्ट अधिकार न होने से वे एक प्रकार की परामशदाळ 


संस्था हैं । उनका शासकों पर कुछ नियंत्रण नहीं । 


न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की भांति उसकी 
भी भिन्न भिन्न राज्यों में प्रथक प्रथक रीति है.। अधिकांश राज्यों 
सें निराले निराले maa प्रचलित हैं । कुछ में तो न्याय सम्बन्धी 
क्रानून का अभाव ही कहा जासकता है, शासकों की इच्छा ही 
क्रानून है । लगभग चालीस राज्यों में हाइकोट ब्रिटिश भारत के 
ढंग पर संगठित 2 । हां, कुछ राज्यों में यह विशेषता हे कि उनमें 
न्याय शासन विभाग से प्रथक है; परन्तु ऐसे राज्यों की संख्या 
केवल ३४ के ही लगभग है | 


. कुछ थोड़े से उन्नत राज्यों को छोड़ कर अन्य राज्यों d 
म्युनिसिपैलटियों आदि स्थानीय संस्थाओं की भी बहुत कमी है । 
कितने ही राज्यों में तो राजधानी में भी म्युनिसिपैलिटी नहीं है, 


अथवा, यदि है भी, तो उसमें नागरिकों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं, 


राज-कमेचारियों का ही प्रभुत्व रहता है 


राज्यां का आय व्यय---अधिकांश देशी राज्य अपना 
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वाषिक शासन विवरण या रिपोट प्रकाशित नहीं करते, आर जो 
रिपोर्ट प्रकाशित भी होती हैं वे अङ्गरेजी में तो होती ही हैं, इसके | 
Y अतिरिक्त वे सवंसांधारण को सुलभ नहीं होतीं is इसलिये यह 
ठीक ठीक मालूम नहीं हो सकता कि किसी खास वर्ष में um ६ 
राज्य को किस किस az से कितनी कितनी आय हुई, तथा वह 
किस प्रकार खच की गयी। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 

‘ इण्डियन स्टेट्स ? पुस्तक में सब राज्यों की नामावली, क्षेत्रफल, 

जन संख्या, सेना ओर तोपा की सलामी आदि के साथ प्रत्येक 

की कुल वार्षिक आय के अङ्क भी दिये हुए हैं। पर इस पुस्तक 

में भी व्यय के अङ्क सूचित नहीं किये गये । यह अनुमान किया 

जा सकता है, कि व्यय भी इसके थोड़ा बहुत समान ही होगा | 
कुछ राज्य अपनी आय से कम खरच करते हैं, तो कुछ उससे 
अधिक भी करते हैं। कुछ राज्यों पर तो ऋण भार बहुत अधिक 
है, यद्यपि उन्होंने किसी विशेष उत्पादक काय में पॅजी नहीं 
लगायी | 


+! अर 


fi 
[ 
| 
| 
। 


अस्तु. समस्त राज्यों की वार्षिक आय कल मिलाकर लगभग 
पचास करोड़ रुपये है । पर्याप्त सामग्री. ओर स्थान के अभाव में 
इस आय की, त्रिटिश भारत की सरकारी आय से तुलना करना 
ठीक नहीं है । यहां कछ अन्य बातों का ही उल्लेख किया जाता 
है | जेसा कि पहले गया है, अधिकतर देशी नरेश प्रजा के प्रति 
se भी उत्तरदायी नहीं हैं, वे.स्वेच्छानुसार भांति भांति के कर 
लगाते हैं, और जब चाहें वे उन्हें बढ़ा देते हैं; किसी व्यवस्थापक 
सभा आदि का कळ नियन्त्रण नहीं रहता | ५ 


मारे बहुत से राज्यों से पत्र व्यवहार करने पर, केवल टावंकोर, 
Sy, बडोदा, कशमीर ओर इन्दोर के अधिकारियों ने ही हमारे पास 
अपनी अपनी रिपोर्ट भेजने की कृपा की । en | 
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खर्चे के विषय में भी वे बहुधा स्वच्छन्द हैं । प्रजा के करों के 
बोझ से दवे रहने पर भी वे लाखों रुपये के महल आदि बनातें 
रहते हैं, और यदि राज्य की रिपोट छपती हैं तो वे इस खचे को 
निर्माण कार्य के अन्तरगत दिखा देते हैं । जनता की शिक्षा स्वास्थ 
ओर चिकित्सा की चिन्ता न कर, शिकार, मनोरञ्जन और विदेश 
यात्रा में, तथा कुत्ते मोटर आदि खरीदने में, और भारत सरकार 
के अफ़सरों आदि का स्वागत सत्कार करने में असंख्य धन खर्चे 
कर डालते हैं। निदान, वे आय का अधिकांश भाग अपनी इच्छा- 
नुसार खच करते È | उनका स्वयं अपने लिये या राज्य परिवार 
के वास्ते लिया जाने वाला द्रव्य निर्धारित नहीं होता, और यदि 
निर्धारित होता भो है, तो उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है । 
अवश्य ही टांवकोर आदि राज्य इसके अपवाद हैं, पर कल 
राज्यों को देखते हुए इनकी संख्या अत्यल्प ZI प्रायः नरेश अपने 
छपा-पात्रों को भी यथेष्ठ सम्पन्न बनाते रहते हैं; और जिनकी 
रुचि सत्कायाँ में होतो है, उनके द्वारा दान, धर्म आदि लोकोप- 
कारी कार्यों में भो अच्छा खच हो जाता है | | 

भारत सरकार का नियन्त्रण सब देशी राज्य भारत- 
सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैँ। भारत सरकार का बिदेश 
विभाग उनकी निगरानी किया करता है। यह विभाग स्वयं 
azaua के अधीन हें | उसकी सहायता के लिये एक पोलिटि- 
कल सेक्रेटरी, तथा उसके कछ सहायक रहते हैं | देशी राज्यों में 
से हैदराबाद, AGL, बड़ौदा, कशामीर, गवालियर और सिक्कम, ये 
छः ऐसे, हैं, जिनका भारत सरकार से सीधा सम्वन्ध है । इनमें 
से प्रत्येक़् की राजधानी में भारत सरकार का एक एक रेजोडेण्ट 
रहता Fl देशी राज्य और भारत सरकार में जो पत्र व्यवहार 
आंदि होता है, वह रेजीडेंट द्वारा ही होता है | रेजीडेंट देशो नरेश 
को प्रत्येक आवश्यक विषय पर परामश देता रहता हे | 
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कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समह की एक एक 
एजन्सी * है । प्रत्येक ऐजन्सी में एक “ गवरनर-जनरल का 
wee? ( एजन्ट टू दि गवनर-जनरल ) या 'ए. जी. जी, रहता 
| यह भारत सरकार के अधीन होता है, ओर इसके अधीन 
कई कई पोलिटिकल एजन्ट (या छोटे रेजीडेण्ट ) होते हैं । 
प्रत्येक पोलिटिकल एजण्ट एक या अधिक देशी राज्यों का काय 
करता है | पोलिटिकल एजन्ट इनके नरेशों को शासन आदि 
विषयों में आवश्यक परामश देते हैं। इन नरेशों और भारत- 
सरकार में जो पत्र व्यवहार आदि होता है वह क्रमशः पोलिटि- 
कल एजन्ट और 'ए. जी. जी. के द्वारा होता है | 


I 
f 
| 
f 
| 


जो राज्य प्रान्तीय सरकारों के अधीन होते हें, उनमें भी 

| पोलिटिकल एजण्ट (या छोटे रेजीडेंट) रहते हैं । किन्तु जहां तहां 
फले हुए छोटे छोटे राज्यों या जागीरों ( इस्टेट्स ) में एजण्ट का 
कार्य प्राय उस कलेक्टर या कमिश्नर को ही सौंपा हुआ रहता है 
जिसके क्षेत्र में वह राज्य होता है | 


देशी राज्यों का परिचय--अब देशी राज्यों का कुछ 
। विशेष परिचय दिया जाता है । स्मरण रहे कि देशी राज्यो की 
LN "| जन संख्या ओर क्षेत्रफल सम्बन्धी जो नक्शा इस पुस्तक के 
ua प्रथम परिच्छेद में दिया गया है, वह सन्‌ १६३१ go को मनुष्य 
B! गणना के अनुसार È | उसके बाद, सन्‌ १६३३ ३० में कुछ देशी 
राज्यों का नया वर्गीकरण होगया है, कुछ नयी एजन्सियाँ बन 
गयी हैं। इस लिये आगे दिये हुए परिचय की बातों का उस नक्शे 
से qua: मिलान नहीं होता । कुछ राज्यों की प्रथक प्रथंक जन 
संख्या के अंक इस पुस्तक के दूसरे खंड में, संघीय व्यवस्थापक 
मंडल के संगठन के प्रसंग में, दिये गये हैं । % 
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हृद्राबाद---ज्ञन संख्या, क्षेत्रफल तथा वार्षिक आय एवं 
राजकीय कोप--सभी दृष्टियों यह्‌ राज्य सब राज्यों में प्रधान है । 

अधान शासक मुसलमान है, वह ‘ निजाम ? कहलाता è | जब 
कि अन्य बड़े बड़े राजाओं को ' हिज हाईनेस ? की उपाधि दै, 
निज्ञाम को उससे ऊँची “ हिज एग्ज़ाल्टेड हाईनेस ? की उपाधि 
प्राप्त है । शासन कार्य संगठित विभागों में विभक्त है । राज्य के 
अन्तर्गत, निज्ञास के डाक, स्टास्प और टकसाल विभाग स्वतंत्र हैं 
यही एक मात्र राज्य है, जिसमें अपने प्रामिसरी नोट और मुद्रा 
चलती है । यहां की वार्षिक आय लगभग आठ करोड़ रुपये है | 
fasta at सहायतार्थ सात सदस्यों की प्रबंधकारिणी सभा रहती 
, है । राज्य दो सूत्रों में विभक्त है, जिनमें १५ जिले हैं । यहां एक 

व्यवस्थापक सभा है, पर उसे आय व्यय की आलोचना आदि 
का कुछ अधिकार नहीं है; उसमें १२ सरकारी और केवल छ 
रौर-सरकारी सदस्य हें । ये छः (गेर-सरकारी) सदस्य भी निर्वाचित 

कर, नामज़द होते हैं। इस प्रमुख देशी राज्य में भी प्रजा 
को निर्वावन-अधिकार न होना अत्यन्त चिन्तनीय है। यहां 
उसमानिया यूनिवर्सिटी विविध विषयों की उच्च शिक्षा उदू भाषा 
में देती है, यद्यपि राज्य में तेलगू , मराठी और कनारी भाषा- 
भाषियों की संख्या क्रमशः ६७, ३७, ओर १६ लाख है, जब कि 
उर्दू बोलने बाले केवल १५ लाख हैं. । यहां की ८५ प्रतिशत 
जनता हिन्दू है, उसे प्रायः शिक्षा, नागरिक अधिकारों और 
सरकारी पदों को प्राप्ति तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में बहुत 
असन्तोष रहता है | 


भसूर--यहाँ नरेश के निरीक्षण में दीवान तथा कौंसिल 
के तीन सदस्य शासन काय करते हैं । न्याय काये के लिये तीन 
जजों का एक हाईकोटे है । राज्य ८ ज़िलों और ६८ ताल्लुको में 
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NS i बटा हुआ है । ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर और ताल्लुक्रो में ' आ- 
मिलदार ? शासन कार्य करता है । यहां व्यवस्थापक समा सन्‌ 
१६०७ ३० से है | इसमें २० सरकारी और ३० रोर-सरकारी 
सदस्य बैठते हैं, इस सभा को राज्य सम्बन्धी प्रश्न पूछने तथा 
जट की व्यय को मांग स्वीकार करने का आधिकार हे । यहां की 
प्रतिनिधि-सभा अपने ढंग को भारतवप में सब प्रथम संस्था हे | 
इसके wau सदस्य राज्य के निवासियों के प्रतिनिधि हैं । राज्य 
का दीवान इस सभा में साल भर के आय व्यय का लेखा, तथां 
दरबार के क़ानून पेश करता हे, और प्रतिनिधियों का मत gaal 

है | यह सभा प्रजा की आवश्यकताओं या शिकायतों की ओर, 

l सरकार का ध्यान आकर्षित करतो है। कोई नया कर लगाने 

| से पूव प्रतिनिधि-सभा का मत लिया जाता है । मताधिकार का 

ES 8 || बिस्तार किया गया है | स्त्रियों को न केवल निवांचन में मत देने 
| ||| का अधिकार È, वरन्‌ ये सदस्य बनने के लिये उम्मेदवार भो हो 
N N | सकती हैं । स्थानीय स्वराज्य के कार्य में खूब प्रगति होरही है । 
॥ NEC ग्राम पंचायतों की संख्या बारह हजार तक पहुँच गयी है । सन्‌ 
bli १६३४-३४ ३० में इस राज्य की अनुमानित आय १ करोड़ ६३ 
| लाख wo थी । यहां शिक्षा प्रचार, स्वास्थ रक्षा, कृषि, ग्राम संग 
Ta, बेकिंग, ओर आमोदरफ्त के साधनों में अच्छी 

उन्नति होरही है। कुग का चीफ कमिश्नर इस राज्य का रेजीडेंट है। 


बड़ीदा--यहां बड़े बड़े अफ़सरों की एक प्रबन्धकारिणी 
| सभा गायकवाड़ महाराज के निरीक्षण में राज्य प्रबन्धा करती. 
| | है | इस कार्य में दीवान से भी सहायता मिलती है । कुछ चुने 
T 


Lagi 


हुए तथा नामज़द सदस्यों की एक व्यवस्थापक सभा है, परं इसके 
अधिकार बहुत कम हैं । न्याय कार्य के लिये एक हाईकोट है 
राज्य पांच प्रांतों में विभक्त है। यहां कृषि बेंक तथा सहकारी 
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समितियों का अच्छा प्रचार है । ग्राम्य संस्थाओं का पुनरुद्धार 
करने, शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य करने, अन्त्यजों 
१ (दलितों ) और जङ्गली जातियों के लिये शिक्षा संस्थाएं, तथा 
गश्ती ( चलते फिरते ) पुस्तकालय स्थापित करने में इस राज्य का 
काय प्रशंसनोय रहा है | गत वप अपनी 'हीरक” (साठ वप को) 
जयन्ती के अबसर पर महाराज ने एक करोड़ रुपये ग्रामोत्थान, 
अर इससे भी विशेषया हरिजनों के उत्थान आदि में लगाने की 
घोषणा की थी । राज्य की वार्षिक आय दो करोड़ सत्तर लाख 
रुपया है | r 


कश मी र-जम्बू ओर काशमीर दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रांत हैं, दोनों 

+ पर एक एक गवनर हे | महाराज अपने मंत्रियों की सहायता से 
कार्य करते हैं । त्रिटिश रेजीडेंट का हेड-काटर श्रीनगर है । गिल- 
गिट में एक पोलिटक्रल एजंट रहता है, जो पास की छोटी fa- 
adi के शासन के लिये भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है । 
लेह्‌ में एक ब्रिटिश अफसर रहता है, यह मध्य एशिया के sar 
पार की देख रेख में सहायता करता है । शिक्षा प्रचार और 

. आमोदरफ्त के साधनों में यह राज्य बहुत पीछे है। वार्षिक आय 
सवा दो करोड़ रुपये हे. । यहां की ८० प्रतिशत जनता मुसलमान है | 


ग्वालियर-यहां का महाराजा सिन्धिया (मराठा) है | यहां 
की “ मजलिस खास ? में नो सदस्य हैं जिन्हें विविध शासन al 
विभांग सोंपे हुए हैं । व्यवस्था कार्य के लिये ' मजलिस आम ^ 
(qim सभा ) सन्‌ १६२१ 2o से संगठित है । इसमें लगभग ४० 
सदस्य होते हैं। इनका साधारण निर्वाचन adi होता | ma 4 
सद्स्य+म्युनिसिपेलिटियों, जिला बोर्डो, चेम्बर-आफ़-कामसे, और 
, बार (वकील ) ऐसोसियेशन आदि से भेजे जाते हैं, तथा कुछ: 
| दरबार की ओर से, सरकारी या गैर-सरकारी व्यक्तियों में से 
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B ii नामजद किये जाते हैं । इस सभा के, साल में दो अधिवेशन होते 
| | हैं पिळले मह।राजा साहब के उद्योग से शासन सम्बन्धी, तथा 
NE | रवालियर राज्य सम्बन्धी बिविध आवश्यक बातों का समावेश 
* पोलिसी दरबार ' में हो चुका है । प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार, 
जामीदार सभाओं तथा पंचायत बोर्डा की स्थापना,ओ रनिर्माण कार्य 
आदि में राज्य उन्नतशील है। वार्षिक आय ढाई करोड़ रुपये है | 


सक्कप्र--यह तिव्वत ओर भूटान के बीच में एक छोटासा 
राज्य हे, परन्तु यहां से तिव्त्रत सीधा रास्ता होने के कारण इस 
का भोगोलिक महत्व बहुत अधिक हे । पहले यह बंगाल सरकार 
के अधीन था, सन्‌ १६०६ ३० से यह भारत सरकार के प्रत्यक्ष 
निरीक्षण में है | अंगरेजों से यहां व्यापार बढ़ रहा हे, और इस | 
समय प्रतिवर्ष चालीस पचास लाख रुपये के बीच में होता हे । 
गत वर्षों कुछ अच्छी सड़कों का निर्माण होगया है। यहां की 
वार्षिक आय सवा पांच लाख रुपये हे 


राजपूताना एजन्सा-इस एजन्सी में uid Raad हैं । 
इन में से टोंक और पालनपुर मुसलमान हैं, भरतपुर और 
धौलपुर में जाट हैं, और शेष राजपूत हैं । इस एजन्सी का एजन्ट C 
अजमेर में रहता है | 


रातपूताने में आमोदरफत के साधन बहुत कम है, कुल मिला 
कर केवल सवा तीन हजार मील रेल हें । यहां शिक्षा, सभ्यता, 
ओर उद्योग धन्धों की शोचनीय कमी है । यद्यपि कछ नरेश 
क्रमशः उदारता की नीति का व्यवहार करने लगे हैं, अधिकांश 
प्रबन्धकर्ताओं में स्वेच्छाचार की भावना बनी है। बीकानेर के 
सिवाय राजपूताने के और किसी राज्य में व्यवस्थापक सभा या प्रजा 
का मत सूचित करने वाली संस्थाएं नहीं हैं; यह तक कि इने गिने 
बड़े बड़े नगरों को छोड़कर अन्यत्र म्युनितिपेलिटी भी नहह । 
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बीकानेर राज्य के शासन काय में, यहां का महाराजा अपने 
प्रधान मंत्री तथा एक प्रबन्धकारिणी सभा की सह।यता लेता È | 
यहां की व्यवस्थापक सभा के ४५ सदस्यों d से केवल २० ही 
निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रजा के प्रत्यक्ष 
मत से adi, वरन्‌ म्युनिसिपल सदस्यों द्वारा होता हे, जिन में 
राज कमचारियों का ही प्रभुत्व होता हे पुनः व्यवस्थापक सभा 
के प्रस्ताव. केवल परामश के रूप में होते हैं, राज्य उन्हें मानने के 
लिये वाध्य नहीं होता | 


भरतपुर के भूत-पूव नरेश सर कृष्णसिंहजी ने सितम्बर सन्‌ 
१६२७ ३० में शासन समिति ^ नामक व्यवस्थापक सभा के 
ह विधान पर स्वीकृति दी थी । उसकी कछ बातें काफ़ी उदारता-पूण 
थीं, उदाहरणवत्‌ समिति के १२० सदस्यों में से ६० प्रजा द्वारा 
निवोचित होंगे; निवांचन तीन वप में हुआ करेगा, आर साम्प्र- 
दायिक न होकर संयुक्त होगा, समिति अपने सदस्यों में से मंत्री 
मंडल का चुनाव करेगी । मंत्री मंडल राज्य के समस्त विषयों पर 
परामश देगा, ओर उसकी सभा प्रति सप्ताह होगी; आदि । 
महाराजा साहब के सन्‌ १६२८ ३० में राज-त्याग पर, उनका पुत्र 
नाबालिरा होने के कारण, यहां एक BAST दीवान की नियुक्ति की 
गयी, उसने शासन समिति के चुनाव को रोक दिया और उसके 
विधान को अनिश्चित समय तक के लिये स्थगित कर दिया | 


जोधपुर में शासन कार्य के लिये जो परिषद है, उसके सभा- 
पति स्वयं महाराजा साहिब हैं । राज्य की रीति व्यवहार विषयक 
बातों Ñ सम्मति देकर सहायता पहुँचाने के लिये एक परामशे- 
समिति है । इसमें बहुत से सरदारों के प्रतिनिधि हैं, जिनके पास 
[जथ की लगभग लगभग mo प्रतिशत भूमि है । जनता के ,त्ताग- 
रिक अधिकारों की दृष्टि से यह राज्य बहुत अवनत अवस्था में 
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है । जेमलमेर नरेश सुप्रसिद्ध प्राचीन यादववंशी राजपूत हैं ! पर 
यह राज्य सी कुछ प्रगतिशील नहीं हे | 

टोंक का शासन-प्रबन्ध नवाब चार सदस्यों की कोंसिल की 
सहायता से करता है | नवाब का परामर्शदाता इस कौंसिल का 
उपसभापति है । वही फ़ाइनेंस Heat है । अन्य तीन सदस्य होम 
मेम्बर, जूडीशल मेम्बर ओर aeg मेम्बर हैं | शाहपुरा ए 
छोटा मा राज्य है, तथा।प यहां का नरेश, सुप्रसिद्ध प्राचीन शीशा- 
दिया बंश का होने के कारण, बहुत प्रतिष्ठित माना जाती Eg 
अलवर का महाराजा शासन काये मंत्रियों और, कोंसिल के 
सदस्यों की सहायता से करता हे । राज्य और जनता की आर्थिक 
स्थातं अस॑तांपप्रद्‌ हे । जयपुर में प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क है, 
पर उसकी ठीक व्यवस्था नहीं हे । यहां सन्‌ १६२१ So स ‘tH 
कोटे ? नामक न्यायालय हे | किशनगढ़ के राजा की, राज्य 
प्रबन्ध में सहायता क लिये एक कॉसिल हे | 


दयपुर को मेवाड़ भी कहते हे । यहां सुप्रसिद्ध महाराणा 
प्रतापसिंह के वंश का राज्य हँ | इसमे, विशेषतया fait में 
प्राचीन ग्ोरव की स्म्॒ति-स्वरूप अनक वस्तुएं विद्यमान हे । परन्तु 
आधुनिक शासकों को अभिम।न योग्य कृतियाँ का mada 
अभाव है । अधिकांश प्रजा को निरक्षरता और आर्थिक होनता 
चिंतनीय è बांसवाड़ा के महारावल को शासन काये में दीवान और 
होम मिनिस्टर से सहायता मिलती है । यहां एक जूडीशल अथात्‌ 
न्याय सम्बन्धी, और व्यवस्थापक परिषद्‌ है। दीवान इसका सभा- 
पति ओर युवराव इसका सीनियर मेम्बर होता है । प्रतापगढ़ के 
महारावत को राज्य काय में दीवान की, तथा न्याय सम्बन्धी 
विषयों में राज सभा के सदस्यों की, सहायता मिलती हृ | 


मध्य भारत एजन्सी--इस एजम्सी में ८६ राज्य और 
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गीरें हैं । उनमें अधिकतर के प्रधान शासक हिन्दू हैं gaa- 
मान राज्यों में भोपाल, जावरा और बावनी मुख्य हैं। इन्दौर, 
रीवां, हीरापुर और लालगढ़ को छोड़कर शेष राज्य निम्न लिखित 
गों में विभक्त हैं:--( १ ) भोपाल एजन्सी; इसमें १२ राज्य 
श्रौर जागीरें हैं, इनमें से मुख्य भोपाल, देवास सोनियर और 
देवास जूनियर हैं । ( २ बुन्देलखण्ड एजन्सी; इसमें ३३ राज्य 
ओर जागोरे हैं, इनमें मुख्य ओरछा और दतिया हैं। (३) 
मालवा एजन्सी; इसमें ४७ राज्य ओर जागीरें हैं, इनमें मुख् 
घार, जावरा और रतलाम हैं । विविध राज्यों का भारत सरकार 
से भिन्न भिन्न प्रकार का राजनेतिक सम्बन्ध है । गवनर-जनरल 
| का Gate ( ए. जी. जी. ) इन्दौर में रहता है उसकी अधीनता 
|| में उपयुक्त एजन्सियों में एक एक पोलिटिकल एजन्ट काये करता है। 
| मराठों, बुन्देलों ओर बघेलों की प्राचीन कीर्ति और वीरता 
सुप्रसिद्ध है । परन्तु इस समय इन राज्यों में केवल इन्दौर ही कुछ 
विशेष प्रगतिशील है। यहां की प्रबंधकारिणी सभा में प्रधान मंत्री, 
चार भिन्न भिन्न विभागों के मन्त्री, तथा एक अन्य मंत्री है। यहां 
सन्‌ १६२५ ई० से एक व्यवस्थापक परिषद भी हे,उसमें केवल नो 
सदस्य हैं, दो सरकारी और सात रोर-सरकारी | यह एक प्रकार की 
प्रामश-समिति है | न्याय कार्य के लिये विविध अदालतों के 
अतिरिक्त एक हाईकोट तथा न्याय कमेटी है। यहां शिक्षा, साहित्य, 
उद्योग और ग्राम-सुधार सम्बन्धी अच्छा कार्य हो रहा है । कुछ 
समय से हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना का भी विचार चल रहा 
है । समाज सुधार के कई उपयोगी क्रानून बने हैं । मध्य भारत के 
TER इस अपेक्षाकृत कुछ उन्नत राज्य में भी नागरिकों के भाषण तथा 
2 सभा सम्मेलनों पर कुछ प्रतिबन्ध रहना बहुत खटकता है । 
इन्दौर एक सम्पत्तिशाली राज्य है, वार्षिक आय एक ,करोड़ 
अडतीस लाख रुपया है | : 
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भोपाल में सन्‌ १६२७ ई० से एक व्यवस्थापक सभा है, जो 
अपने प्रस्तावों द्वारा लोकमत सूचित करती है । इसके सदस्यों को 
आवश्यक विषयों के प्रश्न पूछने का अधिकार हे । दतिया में भी 
एक व्यवस्थापक सभा है, पर उसे अभी कुछ वास्तविक अधिकार 
नहीं हे । रीवां राज्य भी कुछ समय से प्रगति-पथ पर 
समाज सुधार सम्बन्धी कई क़ानून बने हैं | 


पश्चिप भारत एजन्सी-पश्चिम के राज्य पहले बम्बई 
सरकार के अधीन थे | सन्‌ १६२४ Zo से “पश्चिम भारत एजन्सी? 
नामक एक YAIR एजन्सी बनाई गयी । इसमें सन्‌ १६३३ $o 
में कछ अन्य राज्य मिलाये गये | अब इसमें काठियावाड़ और 
सावरकंठ एजन्सी तथा कुछ अन्य राज्य हैं | काठियात्राड़ में लग 
भग दो सौ राज्य हैं, जिनमें कुछ भारत-प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं 
शासन प्रबंध के लिये काठियावाड़ पूर्वी और पश्चिमी दो एजन्सियों 
में विभक्त है । सावरकंठ एजन्सो में पहले की वनसकंठ और 

कंठ एजन्सियाँ सम्मिलित हैं | पश्चिम भारत एजन्सी के राज्यों 
में भावनगर के अतिरिक्त ध्रांगधर, गोंडल, जूनागढ़, नवानगर, 
कच्छ, पोरबन्दर, और इंदर मुख्य हैं । राज्य अपने अधीन 
अन्य राज्यों और जागीरों से कर लेते हँ, और कछ स्वयं दूसरों 
को कर देते = | 


भावनगर में राज्य प्रबन्ध के लिये एक कौंसिल दै; यहां 
शासन और न्याय कारये को पर्ण रूप से प्रथक्‌ किया गया gd 
प्रत्येक विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी के अधिकार स्पष्ट रूप से 
निर्धारित हैं, और सब कोंसिल के प्रति उत्तरदायी रहते हुए, अपने 
अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं । इस राज्य की राजधानी इसी की नाम- 
रांशी=-भावनगर हे, यह जहाजों के लिये एक अच्छा सुरक्षित 
बन्दरगाह तथा व्यापार का मुख्य केन्द्र है इसे आयात-कर से 
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f हु ~~ IIIS पक यम ये कफ । 
T खूब आय होती है; कूल वार्षिक आय डेढ़ करोड़ रुपये है । यह्‌ 


राज्य ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त बड़ौदा और जूनागढ़ को कर 
देता है । ध्रांगधर एक प्रथम श्रेणी का राज्य हे | यहां शासन काय 
महाराजा साहब के आदेशानुसार चार मेम्बरों की कॉसिलसे oc 
होता है । कच्छ का शासक महाराव कहलाता है। इस राज्य में 
महाराव की विरादरी के १३७ राजपूत सरदार हैं । इनकी अपनी 
अपनी जागीरे हैं, जिनमें इन्हें कुछ क्रानूनी अधिकार प्राप्त È 

ये आवश्यकता होने पर महाराव साहब को सैनिक देने के लिये 
वाध्य हैं । 


re SI ITS EE “र... 
2 


eee पाम 


गुजरात एजन्सा-बहुत से ऐसे राज्यों ओर जागीरों को 
मिलाकर, जो पहले बम्बई सरकार के अधीन थी, भारत सरकार | 
की यह नयी एजन्सी बनायी गयी है | इसका काय बड़ोंदा के 
रेजीडेन्ट को सोंया गया है । इसके मुख्य राज्य ये हैं:--बालसि- 
नोर, बांसड़ा, बरिया, m3, छोटा उदयपुर, JAJE जोहर 
लूतावाडा, राजपोपला, सची और सन्त | इस एजन्सी के ही 
अधीन रीवाकंठ एजन्सी है, जिसके अधिकांश राज्य बहुत छोटे 
छोटे &I 


दक्षिण भारत एजन्सी-बम्वई प्रान्त के कुछ राज्यों का 
सन्‌ १६२३ ई० में भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध हुआ, उसी 
के परिणाम-स्वरूप इस नयी एजन्पी का निर्माण किया गया। 
इसका एजन्ट कोल्हापुर में रहता है । कोल्हापुर राज्य खासा 
प्रगतिशील है । इसके आधीन नौ जागोरदार हें । यहां का महा- 
राजा, मराठा साम्राज्य के संश्वापक सुप्रसिद्ध शित्राजी का वंशज 
है | एजन्सी के अन्य मुख्य राज्य ये हेः--जंजीरा, सावन्तबाडी 
मुढोल, सांगली, भोर, अकलकोट, Ala, जामखंडी, जाठ,कुरड- 
बाद, मिराज, फालटन, रामदुग और सावनूर । & 
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पूवा राज्य एजन्सा-सन १६३३ zo में, बिहार उड़ीसा 
के राज्यों में, मध्यप्रान्त के राज्यों को ( मकरइ को छोड़ कर ) 
मिलाकर इस नवीन एजन्सी का निर्माण किया गया। इस में 
चालीस राज्य हैं । क्षेत्रफल ४६,६८० वर्गमील, जन संख्या 
७१,०२,७३६ हे और वार्षिक आय है डेढ़ लाख रूपये । मध्यप्रांत 
के राज्यों में बस्तर, रायगढ़, सिरगुञ्जा मुख्य È | 


मदगास एजन्ता-इसमे पांच राज्य हैं:-टावंकोर, कोचीन 
पद्दकोटा, बंगनपल्ले अर संदर; इनमें से प्रथम दो बहत 
प्राचीन हिन्दृराज्य हे | टावंकोर बहत प्रगतिशील है । प्रारम्भिक 
शिक्षा निश्शुल्क è | सड़क ओर नहरों आदि में भी यहाँ बहुत 
उन्नति हुई है । स्त्री शिक्षा में तो थह ब्रिटिश भारत से भो आगे हे | 
हां सन्‌ १८८८ zo में ही व्यवस्थापक परिषद की स्थापना हो 
गयी थी । सन्‌ १६३३ ३० में यहां व्यवस्थापक मण्डल की दो 
सभाएं करदी गयीं, व्यवस्थापक सभा ओर राज्य पांरपद्‌ । दोनों 
में गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता है, और दोनों 
को हो वार्षिक आय व्यय पर मत देने, प्रस्ताव करने और प्रश्न 
पूछने का अधिकार है । व्यवस्थापक सभा का निर्वाचन विस्तृत 
मताधिकार से होता हे मतभेद के प्रश्नों का निर्णय दोनों सभा- 
at क द्वारा चुने हुए समान संख्यक सदस्यों की संयुक्त कमेटी 
द्वारा होता है | feat को मत देने तथा सदस्य बनने का वेसाही 
ओर उतना ही अधिकार है, जितना पुरुषों को । बड़े बड़े mu 
में जनता को एक छोटे परिमाण में स्थानीय स्वराज्य के अधिकार 
प्राप्त हैं । राज्य की वार्षिक आय लगभग ढाई करोड़ रूपये है | 
न्याय विभाग, शासन विभाग से JAR सहकारी समितियों 
ओर कष शिक्षा का अच्छा प्रचार है | राज्य का अपना डाक 
बिभाग है | राज्य का काय महाराणी के हाथ में हे, वह अपने तथा 
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- ha. 


लिये राज्य की आय में स चार प्रतिशत 


राज घराने के खच 
है, जो भारत के अन्य राज्यों को अपेक्ता कम है। 


के लगभग लेती 


कोचीन का शासन कार्य यहां के महाराजा के नियंत्रण d 
संचालित होता है | उनका चीफ मिनिस्टर और राज्य का 
प्रवन्धक अफसर दीवान होता Ed वार्षिक आय ६२ लाख 
रुपये हे । पद्दूकोटा राज्य के विविध विभागों का संगठन ब्रिटिश 


IA 


भारत क ढग पर हाता ह Iu आय ५२ लाख रुपये हूं | 


पजान एजन्छा-यह एजन्सी सन्‌ १६२३ ३० में dll 
|| T इस में अब चो -- पटियाला, वहावलपुर, खेरपुर, 
hi Sita, नाभा, कपूर्थेला, मंडो, सिरमौर ( बाहन ), बिलासपुर, 

| d h ( कहलूर ) मलरकोटला, फ़रीदकोट, चम्बा, सुकेत, ओर लुहारू | 
॥॥ d एजन्ट लाहोर में रहता है । इन राज्यों में से केवल कपूरथला d 
\ ‘ |l व्यवस्थापक सभा हैं, इसकी स्थापना वहां सन १६१६ ई० में हुई 
N y% थी । इस Usa mal वाषिक आय $a लाख रूपये & | यद्यांप 
NS घटियाला की वार्षिक आय लगभग डेढ़ करोड़ रुपये A ओर इस 
Re दृष्टि से यह पंजाब एजन्सी का प्रमुख राज्य है, तथापि आय व्यय 
पा के कारण राज्य बहुत ऋणी है, तथा यहां शिक्षा स्वास्थ आदि के 
y १ जन हितकारी कार्यों की व्यवस्था भी बहुत कम | 

HO PN 

f: T बलाचस्तान एजन्सा-यह एजन्सी ब्रिटिश बिलोचि- 
| Nu | स्तान के चीफ़ कमिश्नर की निगरानी में है, और इस d क्रिलात 
५ | खरां और लसवेला के राज्य हैं । इन में किलात का राज्य प्रमुख 
Tt है । इसकी वार्षिक आय लगभग चौदह लाख रुपये है | - 
f "n | APN X: x D. 

p: पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एजन्सी- इसमें चित्राल, दीर 
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“आर स्वात के टे राज्य हें । यह पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त 


के गवर्नर के निरीक्षण में हैं । 


अन्य रियासतं--ऊपर जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है, 
उन्हें छोड़ कर, शेष राज्य ऐसे है, जिनका राजनेतिक सम्बन्ध 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तोय शासकों या जिलात्रोशों से ही है। ये 
भिन्न भिन्न प्रान्तों में हैं । इनमें से अधिकतर तो बहुत छोटे छोटे 
हैं, हां, कुछ जन संख्या एवं आय की दृष्टि से भी खासे बड़े हैं । 


कुछ मुख्य मुख्य राज्य निम्न लिखित हैं । बंगाल में कू चविहांर 
ओर त्रिपुरा हैं इनको आय क्रमशः ४२ और ३२ लाख रूपये 
सालाना है | प्रान्तीय सरकार इनका नियंत्रण कलेक्टरो द्वारा 
कराती है, जिन्हें इनके पोलिटिकल एजंट के अधिकार हैं । संयुक्त 
प्रान्त में रामपुर, टेहूरी और बनारस के राज्य हैं,इनका निरीक्षण 
इस प्रान्त का गवनेर ए. जी. जी. की हसियत से करता है । 
इनकी वार्षिक आय क्रमशः ६२, १६ और २६ लाख रूपये है | 
आसाम में २५ खासी जागीरों के अतिरिक्त केवल एक मनीपुर 
राज्य है, इसकी वार्षिक आय ८ लाख रुपये है | 


AUNT का सम्मान-- भारत सरकार की ओर से देशी 
नरेश दो प्रकार सम्मानित होते हैं, ( €) उपाधियों तथा अवेत- 
निक सेनिक पदों से, और (२) तोपों की सलामी से । कुछ 
उपाधियां पेत्रिक होती हैं, ये स्थायी रहती हैं । इनके अतिरिक्त जो 
उपाधियां ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार प्रदान करती हे, वे 
अस्थायी और व्यक्तिगत रहती हैं, अर्थात्‌ नरेश का उत्तरा- 
धिकारी ऐसी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकता । उपाथियों के 
अतिरिक्त, ब्रिटिश सरकार कभी कभी नरेशों को अवेतनिक 
सैनिक पद भी देती है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, या कनल आदि d 
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देशी नरेशों में से ११८को सलामी का सम्मान ग्राप्त है। इनमें 
से जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता है, या बाहर से 
आता है, अथवा नरेश की हैसियत त्रिंटश भारत में आता है, 
या वहां से लोटता हे तो उसके सम्मान के लिये निर्धारित संख्या 
में तोपें छोड़ी जाती हैं, यह संख्या ६ से २१ तक होती हे । इसके 
तीन भेद हैं :--स्थायी, व्यक्तिगत ओर स्थानीय । स्थायी सलामी 
में परिवतन नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिमाण में चली 
जाती है । व्यक्तिगत सलामी की संख्या भारत सरकार स्थायी से 
कुछ अधिक निश्चित करती है, बह नरेश के जोवन काल तक 


9. रहती है, उसके उत्तराधिकारी के लिये नहीं होती । स्थानीय 


। aii सलामी केवल राज्य के भीतर मिलती हे, बाहर नहीं मिलती । 


देशी राज्यों के अधिकार---देशी राज्यों के निवासी 
अपने अपने नरेश की प्रजा हैं । साधारणतया इन पर, अथवा 
इनके शासकों पर, ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं लग सकता | 
हां, देशी राज्य में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर, तथा रेजीडेन्ती, 
छावनी, रेल या नहर की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान 
( गुजरात ) जैसे स्थानों मे जहां व्यापार आदि के कारण बहुतसे . 
अंगरेज रहते हों, त्रिटिश भारत के ही क़ानून का व्यवहार होता. 
है । त्रिटिश भारत का कोई अपराधी यदि किसी देशी राज्य में 
भाग जाय तो वह उस नरेश क्री आज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश 
भारत में भेज दिया जाता है । देशी राज्यों की प्रजा अपने राज्य 
की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है । साघा- 
रणतः देशी नरेश अपनी प्रजा से कर लेते तथा उसके <द्वीवानी 
ओर फौजदारी मामलों का फैसला करते हैं। कुछ नरेश अपने 
यहां आने वाले माल पर चुङ्गी लेते हैं; कुछ अभी तक अपने 
रुपये आदि सिवके ढालते हैं । परन्तु, इन सब को अपने यहां 
है 


* 
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शप्रंगरेजी रुपये को वहीं स्थान देना पड़ता है जो उसे ब्रिटिश 
भारत में मिला है । त्रिटिश भारत की प्रान्तीय या केन्द्रीय व्यव- 
स्थापक सभाओं में साधारणतया देशी राज्यों सम्बन्धी आलो चना 
या प्रश्नोत्तर नहीं हो सकते । ; 


भारत सरकार की नीति--देशी राज्यों के प्रति भारत 
सरकार की नीति यह है कि जब तक वे ब्रिटिश सरकार के 
प्रति राजभक्ति बनायो रखें ओर पहले की सन्धि की शर्तों 
का यथोचित पालन करते रहें, तत्र तक सरकार उनको रक्षा करेगी 
आर उनका अस्तित्व बनाये रखेगी । यद्यपि साधारण दशा में 
शी नरेश अपने राज्यों का स्वयं प्रबन्ध करते हें, HR नरेश 
जायसर।य को ' मेरे दोस्त ” लिखते हैं और इंगलेंड को अपना 
‘ मित्र-राज्य ? समभते हैं, परन्तु कार्य व्यवहार में नरेश भारत 
सरकार के GUA की अवहेलना नहीं कर सकते |# सरकार 
जिस नरेश को अयोग्य या असमर्थ सममे, उसे गद्दी से उतार 
कर, उसके किसी सम्बन्धी को पदारूढ कर देती है या उसके 
राज्य में किसी अँगरेज़ को ऐडमिनिस्ट्र टर ( शासक ) बना देती 
^ है । यदि किसी नरेश के सन्तान न हो तो वह उसे उत्तराधिकारी 
या वारिस गोद लेने को इजाज़त दे देती है। वारिस की नाबा- 
लिगी ( अल्पावस्था ) की हालत में देशी राज्य के शासन का 
प्रबन्ध सरकार करतो, या रीजेन्सी द्वारा करबाती है | इन राज्यों 
को इस बात की अनुसति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना 
चे परस्पर में एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से किसी 


% सरकार नरेशों से कभी .कभी ऐसा भी अनुरोध करती है कि वे 
अपनी सन्तान का किसी ख़ास राजघराने में ही विवाह करें, अथवा, उसे 


F ख़ास di से, राजकुमार कालेज में या विलायत में हो शिक्षा दिलावें। 


* 
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प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सकें, अथवा किसी k 
को अपने यहां नोकर रख सकें । इन राज्यों की रक्षा का भार 
सरकार ने अपने ऊपर रखा है, और इन्हें सरकार की सहायता , 
के लिये कुछ सेना रखनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त ये थोड़ी सी | 
फौज अपनी आन्तरिक शान्ति अथवा दिखावे के लिये रख सकते 
हैं, परन्तु किसी पर चढ़ाई करने, अथवा किसी की चढ़ाई से 
अपने को बचाने के लिये वे कोई फौज नहीं रख सकते । 


बरार के सम्बन्ध में, निजाम हैदराबाद से पत्र व्यवहार करते 
समय भूत-पूत्रक वायसराय we रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया था, उसका आशय यह है कि देशी नरेश "अपने 
राज्यों के भीतरी प्रबन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हें । भारतवर्ष में, 
शान्ति और सुव्यवस्था रखना साम्राज्य सरकार का, किसी संधि- 
पत्र से नहीं, स्त्रयं-सिद्ध अधिकार èl ब्रिटिश सरकार को जव 
Gara, वह किसी देशी राज्य के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप 
कर सकती है। * देशी नरेश प्राय: अपने को स्वतंत्र समझते थे । 
लाड रीडिंग के उक्त निर्णय के अनुसार उनके अधिकार बहुत ^ 
'परिमित हैं । l 


® 


जांच कमीशन--ऐेसे कगडों के विषय में जो दो या अधिक 
राज्यों में, किसी राज्य ओर किसी प्रान्तिक सरकार में, या 
'किसी राज्य और भारत सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई 


राज्य भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से 


% गत वर्षा में उदयपुर नाभा, और इन्दौर में सरकार ने स्वेच्छा से 
ही हस्तक्षेप किया, प्रजा की प्रार्थना पर नहीं । भरतपुर में हस्तक्षेप उस 
समय किया गया जब स्थिति असह्य होगयी । यदि आरम्भ में ही 
चेतावनी दे दी जाय, तो ऐसे हस्तक्षेप का अवसर न ्राये। १. 
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j Barges हो, वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो 
झगड़े वाले मामले की जांच करके अपनी सम्मति उसके सामने 
उपस्थित करे | अगर वायसराय इसे मंजूर न कर सके तो वह 
उस मामले को फैसले के लिए भारत मंत्री के पास भेज देगा । ' 


जांच कमीशन की यह व्यवस्था सन्‌ १६२० ई० से हुई है। 
पर अभो तक इसके प्रयोग का अवसर नहीं आया । सन्‌ १६२१ 
इ० में महाराणा उदयपुर के त्रिरुद्ध भारत सरकार को कछ 
शिकायतें हुईं, इस पर महाराणा ने युवराज को कळ अधिकार 
देकर मुक्ति पायी । नाभा के भूतपूव महाराजा रिपुरमनसिंह और 
इन्दोर के भूतपूव महाराजा तुकोरावजी होल्कर ने भी प्रसंग 
आनेपर कमीशन स्वीकार नहीं किया ओर स्वेच्छा से राज्य त्याग 
दिया। भरतपुर के भूतपूव महाराजा सर कृष्णसिंहजी ने सन्‌ 
१६२७ do सं कमीशन स्वीकार करलिया था, पर उस के साथ 
सरकार की यह शत नहीं मानी कि जब तक कमीशन जांच 
करेगा तब तक महाराजा को भरतपुर से बाहर रहना होगा, ओर 
शासनकाय एक योग्य ब्रिटिश अधिकारी के सुपद रहेगा। पीछे 
महाराजा ने कमीशन को lala ही रद करदी और स्वेच्छा से 
“राज्य त्याग करदिया | नरेशों के इस प्रकार स्वेच्छा पूवक? राज्य 
“त्याग करने से प्रतीत होता है कि वे अपने दोषों पर प्रकाश नहीं 
पड़ने देना चाहते तथा वे कमीशन के परिणाम का पहले से 
अनुमान कर उससे बहुते आशंकित रहते हैं | 


नरेन्द्र मण्डङ-सन्‌ १६२१ go से बड़े बड़े राज्यों की एक 
नरेन्द्र, मणडल ( चेम्बर आफ-प्रिसेज ) नामक, संस्था बनी 
हुई है जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से न 
हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सब राज्यों पर पड़ता हो 
अथवा जिनका सम्बन्ध त्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत और 
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m | देशी राज्यों से हो, उन qx इस संस्था की सम्मति मांगी जाती 
NE 0i है | इसका सभापति वायसराय होता है, उसको अनुपस्थिति d 
LA राजाओं में से ही कोई प्रधान का काय करता हे । मण्डल का 
प्रधान कायालय देहली में हे । इसका अधिवेशन प्रायः साल में 
एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही 
वादानुवाद होता है । मण्डल के नियम वायसराय नरेशों की 
की सम्मति लेकर बनाता है । नरेन्द्र मण्डल प्रति वष एक छोटी 
सी स्थायी समिति बनाता हे, जिससे वायसराय या सरकार का | 
^ `~ ji ९ ii में 
राजनेतिक विभाग देशी राज्यों सम्बन्धी महत्व-पूण विषयों में 
परामश करता है | 


नरेन्द्र मण्डल के कुल १२० सदस्य हैं, १०८ सदस्य तो उन 
११८ नरेशों में से हैं जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, 
ओर १२ सदस्य अन्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं । इस प्रकार 
मण्डल में २३४ नरेशों के प्रतिनिधि होते हैं । शेष ३२४ जागीरों के 
सरदारों आदि की ओर से उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता । 
सदस्यों में से प्रायः ४०, ५० ही अधिवेशन में उपस्थित हाते हें । 
हैदराबाद, HAL, बड़ौदा, आदि के नरेशों ने इसकी करवाई में 
कभी भाग नहीं लिया । सन्‌ १६२८ ई० तक इसकी सब कारबाई 
गुप्त रखी जाती थी, वायसराय का भाषण तक भी प्रकाशित नहीं 
किया जाता था | अचर अधिवेशन में, कुछ दर्शक उपस्थित हो 
il सकते हैं। अपने अब तक के जीवन में मण्डल प्रजाहित की दृष्टि 
से कोई स्वतंत्र या सन्तोषप्रद कार्य नहीं कर सका है | 


बटळर कमेटी और उसके बाद--देशी राज्यों का ब्रिटिश 
सरकार से क्या सम्बन्ध रहे, तथा ब्रिटिश भारत से आर्थिक 
सम्बन्ध कैसा हो, इस विषय का विचार करने के लिये दिसम्बर 
१६२७ ३० में ` इण्डियन स्टेट्स कमेटी ' नियुक्त हुई थी, जिसे 
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उसके सभापति के नाम पर बटलर कमेटी कहते हैं za तीनों 
सदस्य अंगरेज़ थे । नरेशों ने भारी फ़ीस देकर सर लेस्ली स्काट 
को अपना वकील नियत किया, और साम्राज्य सरकार के सामने 
पेश करने के लिये एक योजना बनवाई । उस योजना का उद्देश्य 
यह था कि नरेशों के राजनतिक अर आर्थिक अधिकार, पूर्व 
संधियों के अनुसार, रहें; ओर नरेशों कां, इङ्गलेंड के बादशाह से 
सीधा सन्बन्ध हो । 


सम्भवतः नरेशों को भय था कि निकट भविष्य में ब्रिटिश 
भारत स्वतन्त्र हो जायगा और वायसराय भारतीय पार्लिमैंट के 
सामने उत्तरदायी हुआ करेगा, ऐसी स्थिति में उन ( नरेशों ) पर 
भी भारतोय पालिमेंट का नियन्त्रण होगा। यदि नरेश ओर नहीं 
तो समय के प्रवाह को देखकर ही, अपने अपने राज्य में उत्तर- 
दायी शासन स्थापित करके, प्रजा को संतुष्ट और सुखा रखने 
वाले हों तो उनका स्वराज्य-प्राप्त भारत की पार्लिमंट के नियंत्रण 
से कोइ भय नहीं हो सकता । अस्तु, नरेश भारत सरकार के राज- 
नेतिक विभाग के समय समय किये जाने वाले हस्तक्षेप से भी 
बहुत परेशान थे, और बटलर कमेटी से इस नीति में परिवतेन 
की सिफारिश कराना चाहते थे । इस कमेटी ने फरवरी १६२६ में 
अपनी रिपोर्ट उपस्थित की, पर उसने तो भारत सरकार के 
हस्तक्षेप अधिकार को और भी दृढ़ किये जाने में सहायता की | 
हां, उसने नरेशों का सम्राद के साथ सीधा सम्बन्ध होने की बात 
स्वीकार की; ओर देशो राज्यों को ब्रिटिश भारत की, आयात-कर 
आदि उन मद्दों की आय में से कुछ रुपया देने के सम्बन्ध में विचार 
किये जाने की सिफारिश की, जिनकी कुछ आय देशी राज्यों की 
प्रजा से वसूल होकर ब्रिटिश भारत के खजाने में आतो है। 
निदान, बटलर कमेटी से नरेशों की प्रधान आशा को पूर्ति न हुई । 
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फिर, उन्होंने गोलमेज परिषदों# में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त 
करने का प्रयत्न किया । इसके परिणाम-स्वरूप, संघ शासन 
बिधान में उनके हित का बहुत कुछ ध्यान रखा गया | | इसके 
सम्बन्ध में इस पुस्तक के दूसरे खण्ड में लिखा गया है, वहां ही 
देशी राज्यों का सम्राट से सम्बन्ध होने के विषय पर विचार 
किया गया है | 


देशी राज्यों के गुण दोष-- देशी राज्यों में कई वात तो 
बहुत अच्छी हैं । ये हमारे स्वराज्य-भोगी प्रदेश हैं । यहां हमारे 
प्रबन्ध को परोक्षा होती है और स्वराज्य की शिक्षा मिलती हे । 
जहां हमारे अनेक पुरुप-रत्न त्रिटिश भारत में ' कलेक्टर ' जेसी 
नौकरियों को प्राप्त करने में सहज ही सफल नहीं होते, देशो 
राज्यों में योग्य भारतीय सज्जन दोवान Aa उच्च पर का शोभित 
करते हैं । कई राज्यों में अनिवार्य शिक्षा प्रणाली saaga कर दी 


गइ हे । यहाँ कोइ ned Use’ नहीं, लोगों को इथि 


रखने को मनाई नहीं | त्रिटिश भारत पाश्चात्य सभ्यता दशाता ह, 


तो ये प्राचीन आचार विचार की gat दिखाते हें । परन्तु 
राज्यों में बहुत से दोष भी हैं । कळ उन्नत या सुधार'प्रिय 
[ज्यों को छोड़कर उनको प्रज्ञा को सावजनिक काय करने 
की उतनी स्वाधीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश भारत की जनता को 
है | वहुधा उनमें सावंजनिक मत को दर्शाने वाले समाचार पत्रों 
का अभाव ही है। अनेक स्थानों में राजा करे सो न्याय, और 
` नरेश की इच्छा ही क़ानून है | कर लगाने की निश्चित नोति नहीं 
प्रज्ञा से कितने ही प्रकार से धन संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार 
wei किया जाता है; प्रजा की सुनाई नहीं होती । शिक्षा और 
स्वस्थ्य आदि की ओर भी यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता | 


ॐ देखो “ भारतीय शासन नीति ? शौषेक, परिच्छेद । 
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दशी राज्यों का सुधार--देशी राज्यों के वर्तमान दोषों 
का दायित्व कुछ अंश में तो त्रिटिश सरकार की नीति पर ही है । 
नरेशो की यह धारणा है कि जब तक वे उसके प्रतिनिधियों 
अथातू भारत सरकार के अधिकारियों को प्रसन्न करते रहेंगे, 
सरकार उनके शासन सम्बन्धी दोषों पर विशेष ध्यान न देगी। 
इस लिये वे प्रजा के प्रति अपने कतव्यों का समुचित पालन नहीं 
करते | अन्यथा, राज्य नामधारी प्रत्येक संस्था का यह अनिवाय 
कतव्य हे कि नागरिकों के सुख समृद्धि ओर उन्नति में दतचित्त 
हो । जो राज्य अपनो आय या क्षेत्रफल आदि की दृष्टि से इतने 
छोटे या असमथ हें कि उपयक्त कतव्य पालन के लिये शिक्षा 
स्त्रास्थ, आजीविका ओर न्याय आदि की भी व्यवस्था नहीं कर 
सकते, उन्हें अपने प्रथक्‌ आस्तित्व का अधिकार नहीं हे, उन्हें 
चाहिये कि अपने निकटवर्ती राज्य या प्रान्त में सम्मिलित 
हो aia ।* 


कुछ समय से किसी किसी राज्य में प्रजा परिषद शासकों 


“का ध्यान प्रजा के विविध कष्टों के निवारण तथा उन्नति-मूलक 


कार्या की वृद्धि की ओर दिलाने के लिये संगठित हे । सन्‌ १६२७ 
६० से अखिल भारतवर्षीय देशो राज्य प्रजा परिषद्‌ के बराबर 
अधिवेशन होरहे हैं | इस परिषद्‌ का उद्देश्य समस्त वेध और शांत 
उपायों द्वारा देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन प्रचलित करना है | 
भारतवप की राष्ट्र सभा. कांग्रेस ने भी समय समय पर इस 
सम्बन्ध में प्रस्ताव पांस किये हैं, और नरेशों से आग्रह किया है 
कि अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी 
शासन 'चलावें और तुरन्त ऐसी घोषणाएं निकालें या ऐसे क़ानून 


# फ़रवरो १६२६ Eo में दक्षिण के कुछ राज्यों ने पूना में सभा 
करके एक संयुक्त हाईकोर्ट को स्थापना का विचार किया है। 


hd 
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बनाएं जिनमें सभा समिति बनाने, भाषण करने ओर लिखने at 
स्वतन्त्रता, तथा जान माल को रक्षा, ओर इसी प्रकार के अन्य , 
मूल नागरिक अधिकारों के सुरक्षित रहने की बात हो । ज्यों ज्यों है 
इस बात पर अमल हाने में देरी होगी, परिस्थिति अधिक्राधिक 
चिन्तनीय होने की आशंका है; कारण, कि संसार की वर्तमान | 
भावना faga शासन को हटाकर उसकी जगह उत्तरदायी 
शासन की स्थापना करना है । जिन देशों में शासकों ने बुद्धिमता 
St उदारता से इस काय में योग दिया उनका ही कल्याण हुआ 
है । नरेशों को अपनी रक्षा ओर सहायता का प्रधान साधन 
अपनी प्रजा को ही समक कर तन, मन, धन से उसकी शक्ति 
बढ़ानी चाहिये | 


De 


पन्द्रह फरिच्छेद 


— oS 


ज़िले का शासन 


[ ब्रिटिश भारत ओर देशी राय्यों के शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी मुख्य 
मुख्य विषयों का वर्णन कर चुकने पर, इस परिच्छेद में त्रिटिश भारत के 
जिलों के शासन का विचार किया जाता है । देशी राज्यों में से अधिकांश 
का क्षेत्रफल या जन-संख्या बहुत कम हैं, उनमें सब शासन श्रधिकार 
प्रायः पोलिटिकल एलन्टों को ही हे | कुछ थोड़े से ही राज्यों में जिले या 
प्रान्त है; उनका प्रबन्ध भिन्न भिन्न प्रकार से होता है । ] 
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प्राकथन--त्रिटिशा भारत में, प्रायः प्रान्त और जिले के बीच 
में कमिन्नरा का दर्जा है, अतः पहले उसके विषय में जान 
लेना आवश्यक है | मद्रास प्रान्त को छोड़ कर, प्रत्येक बंडे 
प्रान्त में चार पांच कमिश्नरियां हैं । कमिश्नरी के अफ़सर को 
कमिश्नर कहते हैं। यह शासन सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं 
करता, केवल ज़िला-अफ़सरों के काम की जांच पड़ताल करता हे | 
जिलों से जो रिपोर्ट या पत्रादि प्रान्तीय सरकार के पास जाते हैं, 
वे सब कमिश्नरों के हाथ से गुज़रते हैं। कमिश्नरों को अपनी 
अपनी भ्युनिसिपेलिटियों का काम देखने भालने के भी कुछ 
अधिकार हैं; परन्तु इनका विशेष सम्बन्ध मालगुजारी से रहता 
है । ये मालगुजारी के बन्दो३स्त# में परामर्शे देते हैं, और विशेष 
दशाओं में उसे वसूल करने के कार्ये को स्थगित कर सकते हैं | 
ये माल के BREA की अपाल भी सुनते हैं । 


मदरास प्रान्त गें कमिश्नरियां नहीं हैं । वहां कमिश्नरों के 
बिना भी सब काम सुचारू रूप से हो रहा है । अन्य प्रान्तों में 
भी कमिश्नरों की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; ये हटा 
दिये जाने चाहिये | 


शासन व्यवस्था में ज़िळे का स्थान--प्रत्येक कमिश्नरी 
में तीन या अधिक जिले होते हैं । प्रत्येक जिले का औसत क्षेत्रफल 
चार हजार वर्गमील तथा उसकी औसत मनुष्य-संख्या नो लाख 
है। कोई जिला छोटा है, कोई बड़ा | इसी प्रकार,कहीं की मनुष्य- 

% मालगुजारी के बन्दोबस्त के लिये पंजाब और मध्यप्रान्त में फ़ाइ- 
Sema ( अर्थ ) कमिश्नर हैं, और, संयुक्तप्रान्त, बिहार ओर बंगाल में 
चार मेम्बरों तक के C रेवन्यू बो? हें । ये कलेस्टरो और कमिरनरों के 
इस विषय सम्बन्धी कार्य का निरीक्षण करते हैं | 
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संख्या कम है, कहीं की बहुत अधिक । ज़िलों की सीमा निश्चित 
करने में प्रायः यह विचार रखा जाता है कि प्रत्येक जिले के \ 
शासक को मालगुज़ारी तथा प्रबन्धादि का काम समान ही करना 
पड़े | ब्रिटिश भारत में जिलों की कुल संख्या २३० हे x 


ब्रिटिश भारत में शासन की इकाई ज़िला ही है । राज्य की 
कल जैसी एक जिले में चलती दिखाई पड़ती है, वैसी ही प्रायः 
अन्य जिलों में भी है । जैसे अफसर एक जिले में काम करते हैं, 
वैसे ही औरो में भी हैं। जनता के काम काज का मुख्य स्थान और 
लोक-व्यवहार का केन्द्र जिल्ला है । जो मनुष्य अन्य प्रान्तों तथा 
दूसरे|शहरों आदि से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा 
अपने जिले के भिन्न भिन्न स्थानों में, शासन या न्याय सम्बन्धी 
कुछ न कुछ काम पड़ जाता È । यहां की व्यवस्था को देखकर जन- « 
साधारण समस्त देश के राज्य-प्रबन्ध का अनुमान किया करते È | 


जढा-माजस्ट्रट--प्रत्येक जिला एक जिला-मेजिस्टेट के 
अधीन होता है । जिलाधीश जिले का ' कलेक्टर ? भी होता है। - 
कलेक्टर अथं है, वसूल करने वाला | जिला-मेजिस्ट्रेट का एक 
मुख्य कायं मालगुजारी वसूल करना होने के कारण उसे 
साधारण बोल चाल में ' कलेक्टर ? कहते हैं | ( पञ्जाब, बर्मा, 
अध और मध्य प्रान्त में बह्‌ डिप्टी कमिशनर कहलाता है ) । 


जिले के लोगों के लिये जिला-मेजिस्टेट ही सरकार का 
प्रतिनिधि है | उच्च कमचारियों को वह भले ही न जाने, पर 

मद्रास २६, बम्बई २१, सिन्ध ७, बंगाल २८, संयुक्तप्रान्त ४८, 
पंजाब २६, बिहार ११, उड़ीसा ( छोटा नागपुर सहित ) १०, मध्यप्रान्त- 
बरार २२, ्रासाम १२, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त v, बिलोचिस्थान ६, 
अजमेर मेरवाड़ा १, कुर्ग १, देहली १, ग्रंडमान-निकोबार २ । 
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जिला-मेजिस्टोट से तो उन्हें बहुधा काम पड़ता ही रहता है | 
इसी की योग्यता पर सरकार के नियमों से प्रजा का यथेष्ट लाभ 
होना अथवा न होना निर्भर है, और जैसा इसका वर्ताव रह 

है, उसी से अधिकांश जन-समाज सरकार की नीति का अन्दाज 


. लगाते हैं ug जो कार्य करता है, उसे सरकार का कार्य कहा 


जाता है; इसकी कही हुई वात सरकार की कही हुई बात wl 
जाती है, सरकार को बहुत सी बातों का ज्ञान उतना या वेसा ही 
होता हे, जैसा यह कराता है। इससे यह्‌ कहा जा सकता है कि 
जिला-मेजिस्टेट सरकार का केवल हाथ मँह ही नहीं, आंख 
कान भी 


ज़िला-मेजिस्ट्रेट के अधिकार और क्तेव्य--उसकी 
संयुक्त उपाधि 'कलेक्टर-मेजिस्ट्रेट? उसके डवल कार्य की बोधक 
है | कलेक्टर की हैसियत से वह जिले की मालगुजारी वसूल 
करता है, ओर मेजिस्टूट की हेसियत से ag जिले का शासन 


. करता है । वह अपनी अमलदारी के भूमि सम्बन्धी मामलों पर. 


विचार करता है, सरकार और प्रजा के सम्बन्ध का ध्यान 
रखता है, और जमींदारों ओर किसानों आदि के झागड़े का 
फैसला करता है । ठुर्भिक्त अथवा अन्य आवश्यकता के समय 
कृषकों को सरकारी सहायता उसी की सम्मति के अनुसार मिलती 
हे | इसके अतिरिक्त, स्थानीय आबकारी, इन्कम-टेक्स, स्टाम्प- 
ड्यूटी तथा आय के अन्य श्रोत भी उसी के सुपुद हैं । जिले के 
खजाने का भी वही उत्तरदाता है | उसे म्यूनिसिपेलिटियों तथा 
जिला-बोडाँ की निगरानी का अधिकार है। उसे अव्वल दर्ज की 
afd के भी अधिकार होते हैं, जिन से वह्‌ एक अपराध 
पर साधारणतः दो साल तक की क्वैद और एक हजार रुपये तक 
का जुर्माना कर सकता है । जिले की सब प्रकार की सुख शांति 
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का वही उत्तरदाता है । वह अपने अधीन पदाधिकारियों के विरुद्ध 
अपील भी सुनता है और स्थानीय पुलिस का निरीक्षण भो करता 
है। इस बात के निश्चय करने में, कि कहां पुल, सड़क इत्यादि | 
बनने चाहिये, कहां सफाई का प्रबन्ध होना चाहिये, तथा जिले के 
किन किन स्थानों को स्थानीय स्वराज्य का अधिकार मिलना y 
चाहिये, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती हे। जिले में जो 
भी प्रबन्ध ठीक न हो, उसका सुधार करना, और हर एक बात 
की रिपोट उच्च कर्मचारियों के पास भेजना, उसी का कतव्य है | 
जिले की आन्तरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के बिचार से 
उसे देहातों में दौरा भी करना होता है | इस प्रकार इतने भिन्न 
भिन्न प्रकार के कार्य उसके सुपुदे हैं कि उसके लिये, उन सब को 
स्वयं भली प्रकार चलाना दुस्तर है । इस लिये बहुत से काम उसके 
अधीन कमंचारो ही कर डालते हैं, और वह उनके कागजों पर | 
हस्ताक्षर कर देता È | 


शासन ओर न्याय का पृथक्करण--शासन और न्याय 
दोनों काय भिन्न भिन्न व्यक्तियों के uus रहने चाहिये, इस विषय 
- ले परिच्छेद में कहा जा चुका है | परन्तु भारतवषे में, जेसा 
कि ऊपर बताया गया है, ज़िला-मेजिस्ट्‌ ट अपने जिले को शांति 
का उत्तरदाता है, इस लिये पुलिस एक प्रकार से उसके अधीन 
है । जब वह और उसके अधीन डिप्टी मेजिस्टेट आदि कमचारी 
फौजदारी मुकद्दमों का फैसला करते हैं तो agar ऐसा देखा गया 
है कि वे पुलिस का पक्ष लेते हैं । इससे न्याय नहीं होने पाता। 
इस लिये न्याय काय को शासन काय से प्रथक रखना चाहिये 
इसका यहां बहुत वर्षों से आन्दोलन हो रहा हे | 3. 


F - 
जिले के अन्य काय-कताॉ--ज़िले में अनेक प्रकार के 
कार्य होते हैं यथा :--शान्ति रखना, झगडों का फैसला करना, 
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मालगुजारी वसूल करना, सड़क पुल आदि बनवाना, अकाल में 

लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, म्युनिसिपल 

व लोकल बोर्डा की निगरानी रंखना, जेलखाना और पाठशाला 

प्रादि का निरीक्षण करना, इत्यादि । इन विविध कार्यों के लिए 

, जिले में कई एक अफ़प्तर रहते हैं, जैसे पुलिस सुपरिंटेण्डेए्ट, 
डिस्ट्िक्ट जज, gan, एग्जीक्यूटिव इञ्जिनियर, सिविल सजन,. 
जेल-सुपरिंटेण्डेण्ट, तथा स्कूल-इन्स्पेक्टर, आदि 3p अक्सर 
अपने प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभागों के उच्च कमंचारियों के अधीन होते हैं 
परन्तु शासन के विचार से, जिला-जज ओर मुन्सिफ आदि को 
छोड़ कर, सब पर ज़िला-से जिस्ट्‌ ट ही प्रधान होता हैँ । 'जिले का 
हाकिम” वही wer जाता है । इसके कार्य में सहायता देने के लिए 
डिप्टी व सहायक मेजिस्ट ट रहते हैं । 


जिले के कायकतांओं को क़ानून बनाने का अधिकार नहीं 
होता । इनका मुख्य काम यह है कि ये सरकार के बनाये क़ानून 
को व्यवहार में AA, तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हां 
क़ानून बनाने में अप्रकट रूप से इतना भाग इनका अवश्य Tear 
है कि इनकी रिपोट के आधार पर सरकार स्थानीय परिस्थिति का 
अनुमान करती है, और तदनुसार क़ानून बनाती हे | 


ज़िले के भाग और उनके अधिकारी--प्रायः प्रत्येक 
जिले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविजन कहते हैं | हर एक 
सब-डिविजन एक डिप्टी कलेक्टर, अथवा ‘ ऐक्सटा ऐसिस्टेंट 
कमिश्नर ? के अधीन रहता है । अपनी अपनी अमलदारी में, aa- 
डिविज़ेनों के अफ़सरों के अधिकार थोड़े बहुत भेद से, कलेक्टर- 
मेजिस्टोटो के समान ही होते हैं | 


'बङ्गाल प्रान्त को, तथा बिहार ओर संयुक्त प्रान्त के कुछ 
5 


^ 
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भागों को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक जिले के अन्तर्गत ५-६ « 
तहसील (या ताल्लुक़्े) हें । जिलों के ये भाग सब-डिष्टी कलेक्टरों, 
रों ` 2 ~ ° q 
या तहसीलदारों के अधीन हैं; ये कर्मचारी प्रजा और सरकार 
को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना देते रहते हैं, और, 
` ~ A ^ ` d 
अपने इलाक़े के माल व फौजदारी के काम के भी उत्तरदाता हैं। 
` ° i ~ ~ 
इनके सहायक कमचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, क्रानूगो, 
रेवन्यू इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील में कई 
सकल या हल्के होते हैं । 


गांवों के अधिकारी--तहसीलदारों के अधीन mai में 
$. नम्बरदार ( पटेल ), चौकीदार और पटवारी रहते हैं । नम्बरदार 
| गांव का सब से बड़ा अधिकारी होता है । यह जमींदारो से माल- 
TU गुजारी तथा आबपाशी को रक्कम वसूल करके तहसील में भेजता 
हैं, वहां से वह जिले में भेजी जाती है यह अपने गांव में शांति 
रखने का प्रयत्न करता है | चौकीदार पहरा देता और चौकसी 
करता है । वह पुलिस में प्रति सप्ताह यह खबर देता है कि गांव 
में उस सप्ताह के भीतर कितनी मृत्यु हुई, ओर कितने बालकों 
का जन्म हुआ । बह्‌ गांव की चोरी, क्रत्ल तथा अन्य अपराधों 
की भी रिपोर्ट करता है | चोकीदारों क अफ़सर “मुखिया? कह 
लाता है । पटवारी अपने gem ( ग्राम या ग्राम-समूह ) È 
किसानों और जमींदारो के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के कागज 
तथा रजिस्टर आदि रखता है | कोई खेत या उसका कुछ हिस्सा 
बिकजाय, या किसी खेत का मालिक बद्लजाय या मरजाय, तो 
पटवारी इस बात की रिपोट तहसील में करता है, और अपने 
काराजों में उचित सुधार करलेता है । वह खेतों के नक्शे बंज्ञाता 
है, और मालगुज़ारी आदि का हिसाब रखता 2 | a 


; ८ i 
बंगाल, त्रिहार तथा संयुक्त प्रान्त के जिन जिन भागों में 
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मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त है, उनमें तहसीलदार, नम्बरदार 
“आर पटवारी आदि कर्मचारी नहीं रहते | सब-डिविजनल 
अफ़सर के नीचे, थानेदार तथा एक एक ग्राम-समूह के लिये 
SHA, और प्रत्येक आम में चौकीदार रहते हैं । 


siqzat फरिच्छेद्‌ 


स्थानीय स्वराज्य 


[ इस परिच्छेद का विषय ब्रिटिश भारत को लक्ष्य में रख कर लिखा 
गया है; देशी राज्यों के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है, उन में 
स्थानीय संस्थाएं बहुत कम हैं । ] 


प्राकथन--सन्‌ १६३५ go के विधान के अनुसार भी 
ब्रिटिश भारत के निवासियों को अपने केन्द्रीय या प्रान्तीय 
शासन में बहुत थोड़े अधिकार हैं । उन्हें सरकार द्वारा केवल 
अपने अपने स्थानों अर्थात्‌ शहरों, नगरों या देहातों के सुधार या 
प्रबन्ध सम्बन्धी ही कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इन 
अधिकारों का उपयोग करने के लिये जो संस्थाएं बनायी गयी हैं, 
वे यहां स्थानीय स्वराज्य dene कहलाती हैं le इनके भेद ये हैं-- 


O %£ स्वराज्य प्राप्त देशों में ऐसी संस्थाओं को केवल ' स्थानीय संस्थाएं ? 
कहा जाता हे । ] 
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( १) 'कारपोरेशन', म्युनिसिपेलिटियां, और 'नोर्ट > एरिया! 
(२) ' पोटे zæ’, ( ३) ` इम्प्रवमेंट zw ^, (v) ale या 
यूनियन कमेटियां, और (४ ) पञ्चायत । 


प्राचीन व्यवस्था-- पहले यहां प्रत्येक गांव ( या नगर ), 
देश का एक स्वावलम्बी भाग होता था । उसमें एक प्रभावशाली 
पंचायत रहती थी, जो स्थानीय स्वास्थादि का प्रबन्ध करती, रक्षा 
काय के. लिये अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमि कर वसूल करके 
राजकोष में भेजती, ओर छोटे मोटे दीवानी ओर फ़ोजदारी के 
wagi का निपटारा करती थी । राज वंश बदले, क्रान्तियां हुईं, 
बारी वारी से हिन्दू , ( क्षत्रीय, राजपूत ) पठान, मुगल, मराठे, | 
आर सिक्खों का प्रभुत्व हुआ | परन्तु सब विन्न वाधाओं का | 
सामना करते हुए भी घ्राम्य संस्थाओं ने अपना अस्तित्व और 
स्वतन्त्रता बनाये रखी | 


| आधुनिक स्थिति--अंगरेज़ों के प्रारम्भिक समय में, 
ग्राम्य संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा | 
ले लिये जाने पर, ग्राम-सङ्गठन का क्रमशः हास होगया । यद्यपि 
अब भी पञ्चायती मन्दिर ओर धर्मशाला आदि बनते हैं, ये 
प्राचीन व्यवस्था के स्मृति-चिह् मात्र हें | अब पुनः नवीन रूप से 
qaad स्थापित की जारही हैं । इसका विवेचन आगे किया 
जायगा | पहले अन्य प्रकार की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का 
वणुन करते हैं | 


कारपारंश न-- कलकत्ता, बम्बई, और मदरास शहूरों की 
म्यूनिसिपेलिटियां “म्युनिसिपल कारपोरेशन या केवल 'कारपो 
रेशन? कहलाती हैं । इनके सदस्यों ( कमिश्नरों ) को कोंसिलर, 
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BS. conta ate eae een SC अर सभापति को 'मेयर? कहते हैं। अन्य म्युनिसिपैलिटियां से 
इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय व्यय तथा काय 
क्षेत्र अधिक, होता है 

म्यूनिसिपालिटियां--म्यूनिसिपैलिटियों का कार्य-क्षेत्र नगर 
या शहर है | इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का सुधार होना और जन 
साधारण को सावजनिक काय करने की व्यवहारिक शिक्षा 
मिलना | इनकी कुछ वास्तविक उन्नति सन्‌ १८७० ई० से, ( लार्ड 
मेयो के समय में ) हुई । सन्‌ १८८४ ३० में लाडे रिपन ने इनके 
अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है । अब 
स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त हैं । नया निवांचन चार साल में 
होता है अत्र निवाचक सूची सरकार तेयार करती है, पहले 
स्युनिसिपैलिटियां ही करती थीं | 


५ uw 


अधिकांश त्रिटिश भारत में, प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के निर्वा- 
चित सदस्य, उनकी कुल संख्या के आधे से दो तिहाई तक, रहते 
&| सभापति, सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता हे । उप- 
सभापति सदस्यों में से ही निर्वाचित होता है । म्युनिसिपेलिटी के 
कर्मचारियों में सेक्रटरी का पद बड़े महत्व का होता है | 


निवाचक कान हा सकता है-- प्रत्येक प्रान्त में, म्यनि 
सिपेलिटियों के निवांचको की योग्यता सम्बन्धी (साधारण नियम 
समान हैं, पर कुछ व्योरेबार नियमों में स्थानीय परिस्थिति के 
अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता हे ।* 


भिन्न भिन्न म्युनिसिपेलिटियो का चुनाव सन्‌ १६३४ या १३३४ Fo 
में हो चुका है Fa अ्रगला चुनाव चार वर्ष बाद होगा । उससे पूर्व, शीघ्र 
ही इनके चुनाव सम्बन्धी वर्तमान नियम “बदल जांयगे; कारण, नवीन 
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म्यानापपाढाटेयाँ के कार्य-- भिन्न भिन्न स्थानों में कुछ 

होते हुए, साधारणतः म्यनिसिपेलिटियों के मुख्य काय ये 
हैं :--( १) ud साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना; सड़कें 
बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना और 
वृत्त लगवाना, डाक बंगला या सराय आदि सावजनिक मकान 
बनवाना, कहीं आंग लगजाय तो उसे बुझाना; अकाल, जल की 
बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना। 
(२) स्वास्थ्य रक्षा; अस्पताल या औषधालय खोलना, चेचक 
और प्लेग के टीके लगाने तथा मेले पानी के बहाने का प्रबन्ध 
कराना, ओर छूत की बीमारियों को चन्द्‌ करने के लिए उचित 
उपाय काम में लाना; पीने के लिए स्वच्छ जल ( नल आदि ) 
की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोइ हानिकारक बस्तु तो 
नहीं मिलायी गयी है, इसका निरीक्षण करना। (३) शिक्षा, 
विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए, पाठशालाओं की 
समुचित व्यवस्था करना#; मेले ओर नुमायशें कराना। (४) 
बिजली की रोशनी, ट्रामवे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता 
देना । | 


aS 


विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के चुनाव के 
लिये जो योग्यता निर्धारित की गयी है, उस का परिमाण म्युनिसिपल 
निर्वाचकों at योग्यता की अपेक्षा कम रखा गया है; ओर क्रानून से 
आवश्यकता है म्युनिसिपेलिटियों के निर्वा चकों की योग्यता कम होने की, 
वह किसी दशा में भी उससे अधिक नहीं रहनी चाहिये । अस्तु, निकट . 
भविष्य में बदले जाने वाले नियम दिये जाना अनावश्यक हे । पाठकों को 
उनका अनुमान संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा सम्बन्धी निर्वाचन 


नियमों से हो सकता है, जो पहले दिये जा चुके हैं । ES 
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nA : , रे 
आमदना के साधन- इन संस्थाओं की आमदनी के 
मुख्य मुख्य साधन ये हैं :-- 


(१) चुङ्गी, [ अधिकतर उत्तर भारत, बम्बई और मध्य 
प्रान्त में |; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आने वाले 
माल तथा जानवरों पर लगती हे । संयुक्त प्रान्त में इस कर की 
इतनी प्रधानता है कि कुछ जिलों में म्यूनिसिपेलिटियों का नाम 
ही ` चुङ्गी ' पड़ गया (२) मकान और जमीन पर कर 
[ विशेषतया आसाम, बिहार-जड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रान्त और 
बङ्गाल में ] (३) व्यापार आर पेशों पर कर, [ विशेषतया 
aaua. संयुक्त प्रान्त, TAZ, मध्य प्रान्त ओर बंगाल में ](४) 
सड़कों ओर नदियों के gal पर कर, [ विशेषतया मद्रास, बम्बइ 
आर आसाम में ], (४ ) warm, गाड़ी, बग्गी, साइकिल, 
मोटर ओर नाव पर कर। (६) पानी, रोशनी, नोलियों की 
सफाइ, हाट बाजार, क्रसाइखाने, पायखाने आदि पर कर। (७) 
हेसियत, जायदाद और जानवरों पर कर । (८) यात्रियों पर 
कर । यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फासले से आने 
बालों पर लगता है और प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही 
aga कर लिया जाता है । (६ ) म्युनिसिपल स्कूलों की फ़ोस । 
(१०) कांजी होस की फ़ीस। (११) सरकारी सहायता या ऋण | 


कुछ प्रान्तों में शिक्षा, अस्पतालों और पशु चिकित्सा के लिए 
म्युनिसिपैलिटियों को सरकारी सहायता मिलती है । जब किसी 
म्युनिसिपेलिटी को मेले पानी के बहाव के लिए नालियां बनानी 


%, कुछ म्युनिसिपलटियों ने अपने अपने सम्पूर्ण या कुछ क्षेत्र में 
प्रारम्भिक शिक्षा निशशुक्त तथा अनिवार्य कर दी है । परन्तु विशेषतया 
धनाभाव के कारण अभी बहुत से स्थानों में ऐसा होना शेष है। 


५ 
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होती हैं अथवा, जल-प्रबन्ध के लिए शहर में नल आदि लगाने 
होते हैं तो वह ऋण लेती हे । यदि उचित समभा जाय, तो इस 
खचे का कुछ भार सरकार, कुछ शर्तों से अपने ऊपर ले लेती है। 


संख्या और आय व्यय--ब्रिटिश भारत में, ( जिसमें 
अब बर्मा नहीं है ) सब म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों की 
संख्या सन्‌ १६३१--३२ $८ में ७२७ थी ।& इनके कुल सदस्य 


$ 


१२,२१४ थे, जिनमें से ६८२ सरकारी थे, ओर शेष, सतद्वाताओं 
. ii e A à 

द्वारा निर्वाचित za संस्थाओं की उक्त बर्ष की कुल आय ओर . 

ऋण ३४ करोड़ रुपया था । इसमें से २२ करोड़ रुपये से अधिक : 


कलकत्ता, मद्रास और बम्चई का ही भाग था; अकेले बम्बई की 
उक्त मद्द की रक्कम १८ करोड़ से अधिक थी । इस प्रकार ७२४ 
म्युनिसिपैलिटियों की आय १२ करोड़ रुपये रह गयी; और यह 
कितनी कम हे, ag लिखने की आवश्यकता नहीं । कई प्रान्तों में 
म्युनिसिपैलिटियां अपना बजट या नया कर सरकार (या 
कमिश्नरों ) से मंजूर कराती हैं । 


* a A 
जन संख्या ओर कर का मात्रा-कुल म्युनिसिपैलिटियों 
ओर कारपोरेशनों सीमा में २ करोड़ १२ लाख से अधिक, अर्थात्‌ 
ब्रिटिश भारत की कुल जन संख्या के लगभग ८ Had से कुछ 
कम आदमी रहते EO ६५३ म्युनिसिपैलिटियो में पचास पचास 
हज़ार से कम, ओर शेष ७४ में पचास पचास हज़ार या अधिक 
A A ~ ~ 
आदमी ह्‌ । म्युनिसिपलिटियों की सीमा में, प्रत्येक आदमी पर 
म्युनिसिपल कर को औसत भिन्न भिन्न है उदाहरणवत्‌ बम्बई 


~ € ~ ९ ~ १ 
शहर में २३ Wo, वम्बई प्रान्त में ( बम्ब शहर छोड़कर ) Y Wo 


# इन पंक्तियों के लिखते समय सन्‌ १६३१-३२ ई० के बाद के, 
सरकारी रिपोर्टों के ag नहीं मिल सके । A 
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५ आने, संयुक्त प्रान्त में ३ «o ४ आवे, विह्दार-उड़ीसा में २ Ge 
१ आना, मध्य प्रान्त बरार में ३ Ko | 


नाटाफ़ाइड TAA अधिकतर पंजाब ओर संयुक्त 
प्रान्त में हें । इन्हें म्युनिसिपैलटियों के थोड़े थोड़े से अधिकार 
होते है. । ये उसी क्षेत्र में होते हैं, जहां वाज़ार या mea अवश्य 
रो, और जिसकी जन-संख्या दस हजार से अधिक न हो । 
म्युनिसिपेलटियों की अपेक्षा इनकी आय ( एबं व्यय ) कम रहती 
& | इनके अधिकांश सदस्य नामजाद होते 


पोर्ट ट्रस्ट--कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चटगांव और करांची 
आदि बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबन्ध करने वाली संस्थाएं “ पोटे 
ट्स्ट ' कहाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनाती हैं, और 
व्यापार के सुभीते के अनुसार, नाव और जहाज की ea 
करती हैं । समुद्र तट, नगर के निकटवर्ती समुद्र भाग, या नदी 
पर इनका पूरा अधिकार रहता है i इनकी पुलिस अलग रहती 
है | इनके सभासद कमिश्नर या टस्टी कहाते हैं । सभासदों में 
चेम्वर-अआफ़--कामस जेसी व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि होते 
हैं। कलकत्ते ओर करांची में, म्यूनिसिपैलटियों के भी प्रतिनिधि 
इनमें लिये जाते हैं । कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोर्ट cet में 
निवाचित सदस्यों की अपेक्षा नामजाद ही अधिक रहते Bg 
अधिकांश सदस्य योरपियन होते हैं । म्युनिसिपैलिटियों की अपेक्षा 
पोट ei में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है | ये ही ऐसी स्वराज्य 
संस्थाएं हें, जिनके सभासदों को कुछ भत्ता मिलता है । माल लदाई 
ओर उतराई, गोदाम के किराये, तथा जहाजों के कर से जों 
आमदनी होती है वही इनकी आंय है | इन्हें आवश्यक कार्यों के 
लिये क्रे लेने का अधिकार है। प्रधान पोटे ee कलकत्ता, 


he 


% 
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| बम्बरहै, करांची, मद्रास और चटगांव में हैं । इनकी कुल आय * 
७ करोड़ ४१ लाख रुपये है। dz पर लगभग ५० करोड़ ' 
रुपये से अधिक ऋण चढ़ा हुआ है | 


Jur REE 


ves 


इम्प्रवमेट ट्रस्ट--बडे बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के 
लिये कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सड़कों को 
चौड़ी करना, घनी बस्तियों को हृवादार बनाना, ग़रीबों और 
मजदूरों के लिये मकानों की सुव्यवस्था करना, आदि । इन कामों 
को म्टनिसिपैलटियां नहीं कर सकतीं; उन्हें तो अपना रोजमर्रा 
का काम हो बहुत है । अतः इनके वास्ते * gyae ew, 
बनाये जाते हैं । ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहबाद, लखनऊ 
ओर कानपुर आदि में हैं । इनके सदस्य सरकार, म्युनिसिपेलिव्यिं 
तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामजद किये जाते हैं । ये अपने 
अधिकार-गत भूमि आदि का किराया, तथा आवश्यकतानुसार 
ऋण या सहायता लेते हैं । 


बोर्ड या यूनियन--देहातों में स्थानीय स्वराज्य का आरंभ, 
म्युनिसिपैलिटियो के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद हुआ। यहाँ 
स्वास्थ, सफाई, प्रारम्भिक शिक्षा तथा औषधादि का प्रबन्ध रखने 
के उद्देश से ' ग्राम्य बोर्ड ? संगठित किये गये हैं । इनके तीन भेद 
हैं:--( १ ) लोकल ? ate ( एक बड़े गांव में, या छोटे गांवों के 
समूह में ) (२) ताल्लुक्रा अथवा सब-डिविजनल बोडे, और 
(३) Radex | भारतवपे के भिन्न भिन्न प्रान्तों में बोर्डो _ 
की व्यवस्था एकसी नहीं है । मदरास और मध्य प्रांत में इनको 
स्थापना अधिक हुई है | मदरास में प्रत्येक बड़े गांव का, अथवा 
कई गांवों को मिलाकर उन सब का, एक “ यूनियन ? बना दिया 


% जिला-बोडं को मध्य प्रान्त में जिला-कोन्सिल कहते हैं । 
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गया है | बम्बई में बोडा के केवल दो ही भेद हैं:--ज़िला-ब्ोडे 
ओर ताल्लुक्न बोडे | बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में 
ज़िला-बोड स्थापित कर दिये गये हैं, ओर लोकज्ञ बोडो के बनाने 
का अधिकार प्रान्तिक सरकारों को दे दिया गया है | आसाम में 
ज़िला-बोड नहीं हैं, बहां केबल सब-डिबीजनल बोडं ही हैं ! 


जिला-बोडे का सभापति चुना हुआ रहे या नियुक्त किया 
जाया करे, यह प्रत्येक प्रान्त के जिला-बोडाँ के क़ानून से निश्चित 
किया हुआ होता हे । संयुक्त प्रान्त में सभापति चुना हुआ एवं 
साधारणतया रोर-सरकारी रहता हे । भारतवष में २०७ जिला- 
बोडे, और उनके अधीन ५२३ अधोन-जिला-त्रोड हैं । इनके 
अतिरिक्त ४५५ कमेटियां हैं । पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को छोड़, 
जिला ब लोकल बोर्डो में प्रायः चुने हुए सदस्यों की संख्या ही 
अधिक है । बोर्डो के सदस्यों की संख्या सन्‌ १६३१-३२ ३० में 
२१,२४ aÑ से १५,८३५ निर्वाचित ओर शेष सरकारी 
कमचारी, तथा नामजद थे । भिन्न भिन्न प्रान्तों में जिला-बोर्डो के 
निर्वाचकों की योग्यता सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ TARA है । 


बोड! की आय के साधन--बोर्डा की अधिकतर आय 
उस महसूल से होती हे जो भूमि पर लगाया जाता है । इसे 
सरकारी वार्षिक लगान या मालगुजारी के साथ ही, प्रायः एक 
आना फी रुपये के हिसाब से, वसूल करके इन बोर्डो को GUI 
जाता है । इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिये सरकार कुछ 
रक्कम, कळ शार्तो से प्रदान करदेती है । आय के अन्य श्रोत 
तालाब, घाट, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सघा और स्कूलों 
की Hla कांजी हाउस की आमदनी, मेले या नुमायशों पर कर, 
तथा सावजनिक उद्यानो का भूमि कर, हे | ( आसाम प्रान्त को 
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छोड़कर ) अधीन-ज़िला बोर्डा का कोई स्वतन्त्र आय श्रोत नहीं 
उन्हे समय समय पर जिला बोर्डा से ही कळ मिल जाता हे | 


फक 


बोडों का कर्तव्य पाल्न- बोडाँ को अपने ग्राम्य क्षेत्र में | 
यैसे सब कार्य करने होते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटियों को नगरों में 
करने होते हैं, उनके अतिरिक्त इन्हें कृषि और पशुओं की उन्नति 
के लिये भी विविध कार्य करने चाहियें । इस प्रकार उनका 
कतव्य कितना महान है, यह स्पष्ट ही है ! इसे देखते हुये यह 
कहना अनुचित न होगा कि बोड प्रायः बहुत ही कम कार्य कर | 
रहे हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि उनकी आय बहुत थोड़ी 
है; उदाहरणवत सन्‌ १६३१-३२ ३० में ब्रिटिश भारत के बोडा 
की कुल आय लगमग (X करोड़ ५२ लाख रुपया थी, # जब कि 
उनके चेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या २३ करोड़ से 
अधिक थी। 


पंचायतें---पञ्चायतों की स्थापना और उन्नति का काये, 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिये, प्रान्तिक 
सरकारों पर छोड़ा गया है | भारत सरकार निम्न लिखित सिद्धांतों 
के अनुसार, पंचायतें स्थापित करने के पक्ष में है :-- 


१-साधारणतः एक पंचायत का क्षेत्र एक गांव हो, या 
एक से अधिक ऐसे गांवों का समूह ही, जिनका परस्पर में घनिष्ट 
सम्बन्ध हो | 


२--प्रत्येक गांव में पंचायतों के कतव्य कार्य, चाहे वे प्रबन्ध 


* पुस्तक छुपते समय तक, हमें पीछे के ग्रंक नहीं मिल सके, अत 
विवश पुराने अंक देने पडे । 


शं 
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विषयक हों या न्याय सम्बन्धी, एकसा होने की आवश्यकता 


नहीं I 
३-- जहां पंचायतों को प्रबन्ध और न्याय, दोनों कार्यों के 


` सम्बन्ध में अधिकार देना अभीष्ट हो, वहां दोनों काम एक ही 


संस्था को दिये जांय | 


४--जहां कहीं शिक्षा या सफाइ के लिये कोई कमेटी आदि 
बनी हो, वहां पंचायतें स्थापित हो जाने पर वह पंचायत के 
अन्तगंत करदी जाय | 


~ he 


४--साघा रण तः लोगों को यह अधिकार रहे कि वे किसी 
मामले का फैसला पंचायत से करावें या न करावें । पर, जो 


r ~ D ` ~ ~ A ~ 
लाग पचायत स अपन सासला का फसला करावं उनको 


उत्साहित करने के लिये कुछ उचित सुभीते कर दिये जांय; जेसे 
यदि कोट फ़ोस लगे तो बहुत कम, न्याय पद्धति में बारीकियों से 
बचा जाय, ओर डिगरी जल्दी जारी हो | 


६--जहां अभीष्ट हो, वहां प्रान्तिक सरकार के नियंत्रण में 
पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया जाय, परन्तु पंचायत 
पद्धति की उन्नति के साथ ही करों की भरमार न हो | 


उपसहार--स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के विषय में यह स्पष्ट 
है कि अंगरेज़ों ने प्राचीन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की; वरन्‌ उनके 
स्थान पर नवीन पोदों का बीज बोया है, तथा उन पर कलेक्टर 
या कमिश्नर आदि का नियंत्रण-अंकुश विशेष रूप से रखा है | 
लाड रिपन के समय (सन्‌ १८८४ ३०) से अब तक इन्हें स्थानीय 
पुलिस आदि सम्बन्धी कुछ नवीन अधिकार नहीं दिये गये। 
पंचायतें तो नामजद सदस्यों की ही संस्थाएं हैं, प्रतिनिधियों की 
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नहीं | इनकी आय के साधन भी बहुत कम हैं । इसलिये ये बहुत 
० ९ हैं ^ > 3 5 
||| कम काय कर पाती हैं, और इसी से ये यथेष्ठ फलो-फूली नहीं। . 
A A as à 
इनको वृद्धि ओर विस्तार की आवश्यकता असंदिग्ध हैँ । 


i ॥ १६४ भारतीय शासन 
| 
3 


बहुतसी म्युनिसिपेलिटियों और जिला-बोर्डा के सम्बन्ध में 
यह शिकायत हे कि सड़कों की दशा ठीक नहीं है, प्राथमिक 
शिक्षा से यथेष्ठ लाभ नहीं होरहा है, या कन्याओं की शिक्षा में 
बहुत कम प्रगति होरदी है । इन दोषों का एक कारण तो यह है. 
| | कि इन संस्थाओं की आय के साधन कम हैं, जिसके त्रिपय में पहले 
| लिखा जाचुका है। इसके अतिरिक्त, बात यह भी है क्रि इनमें अनेक 
| आदमी कोई खास कायक्रम लेकर नहीं पहुंचते, व्यक्तिगत कीतिं, 
ii या यश आदि के लिये जाते हैं और दलबन्दी करते हैं, जिससे . 
| सावजनिक हित की star होती है। मतदाताओं को चाहिये कि 
मित्रता या रिश्तेदारी आदि का लिहाज छोडकर, काय करने वाले 
सदस्य निर्वाचित किया करें, और समय समय पर इस बात की 


\ KETI जांच करते रहें कि सदस्य अपने कतेव्य का समुचित पालन 
E करते हैं या नहीं । 

Ju || हषे की वात हे कि आज कल जनता में स्थानीय स्वराज्य कां 
H | अधिक विचार होने लगा है | कुछ समय से कहीं कहों म्युनिसि- 
EM पैलिटियों के, तथा जिला-बोर्डो के सम्मेलन होने लगे हैं। आशा 
E है कि सभी प्रान्तों में, और प्रति वर्ष, ऐसे सम्मेलन हुआ 
शै | करेंगे | निस्सन्देह ये सम्मेलन रौर-सरकारी ढङ्ग से, तथा इनका 
Bia कार्य देशी भाषाओं द्वारा, होने पर ही विशेष लाभ होगा। ये संस्थाएं 
ll अपने चेत्र में व्याख्यानों या eset द्वारा प्रचार करके लोकमत 


को शिक्षित करने का भी यत्न करें तो बहुत उत्तम हो। 
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भारतीय झासन नीति 


ईस पुस्तक में भारतवर्ष की वर्तमान शासन पद्धति का वर्णन 
किया गया है ze परिच्छेद में यह्‌ बताया जायगा कि sinet 
के समय में, यहां शासन नीति में किस प्रकार, तथा क्या 
परिवतन हुए 


AMAT का समय--मोटे हिसाब से भारतीय इतिहास में 
अंगरेजों का समय पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है:— 


१--सन्‌ १६०० से १७५७ ई० तक; लगभग डेढ़ सौ वषं, 
AN - ^ - 
इस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार को वृद्धि | 


२--सन्‌ १७५७ से १८५७ Fo तक; सौ qu, कम्पनी के राज्य 
का विस्तार। सन्‌ १७७३ ३० से पालिमेंट प्रति बीसवें वषे 
कम्पनी के प्रबन्ध की जांच करती थी । शासन व्यवस्था में भारत- 
वासियों का कुछ हाथ न था । 


f सन्‌ १८५८ से १६१६ ई० तक, पार्लिमेंट का प्रबन्ध 
इण्डिया कौ सिल, भारतीय व्यवस्थापक सभा, प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों की सृष्टि, और स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं को वृद्धि । सन्‌ 
१८८५ ३० से भारतीय राष्ट्र सभा ( कांग्रेस ) का शासन सुधार 
सम्बन्धो वेध परन्तु सङ्गठित आन्दोलन होने लगा | सन्‌ १६०६ 
£o में wei मिटो सुधार हुए, जिनसे व्यवस्थापक संस्थाओं के कुछ 
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१६६ भारतीय शासन 


सदस्य निर्वाचित भी होने लगे, परन्तु अधिकांश निर्वाचन अप्रत्यक्ष 
होता था । इन सुधारों से राष्ट्रीयता-घातक जातिगत प्रतिनिधित्व 
की स्थापना हुई | 


४-सन्‌ १६१६ ३० से सन्‌ १६३५ ३० तक सांटेग्यू-चेम्स- 
wie (मान्ट-फोड) सुधारों के अनुसार अंशतः उत्तरदायी शासन 
नीति का व्यवहार, ओर, जनता का खराज्य-प्राप्ति के लिये , 
असहयोग |आदि आन्दोलन | 


५--सन्‌ १६३४ $o से संघ शासन योजना, वर्मा का प्रथक- 
करण, प्रान्तों को ' स्वराज्य ! 


भारतवर्ष के विगत वर्षों के राजनैतिक आन्दोलन, ओर 
शासन सम्बन्धी मुख्य मुख्य घटनाओं का परिचय हम भारतीय 
जागृति › में दे चुके हैं, उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं । 
यहां हम केवल यही बताते हैं कि नवीन शासन विधान से पहले 
क्या स्थिति थी, ओर अब उसमें क्या अन्तर ह्मा हे | 


मांट-फ़ाड सुधार--ये सुधार सन्‌ १६२० go से काय में 
परिणित किये गये । इनका उद्देश्य भारतवष में उत्तरदायी शासन 
की स्थापना करना था । इनसे भारत मंत्री के विभाग में कुछ अंतर 
नहीं आया, एक हाई कमिश्नर नियत किया गया जो भारत 
सरकार की ओर से इङ्गलेंड में एजन्ट का कार्य करे। उत्तरदायी 
शासन केन्द्र में आरम्भ नहीं किया गया, भारत सरकार ब्रिटिश 
पालिमैंट के प्रति ही उत्तरदायी रही । भारतीय व्यवस्थापक मंडल 
सदस्यों की संख्या बढायी गयी, और उसमें एक की जगह दो 
सभाएँ की गयीं, भारतीय व्यवस्थापक सभा और राज्य परिषद्‌ | 
उत्तरदायी शासन केवल नौ प्रान्तो में, और वह भी कुछ अंश में 
आरम्भ किया गया। प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सढ्स्यों की, 
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एवं मतदाताओं की संख्या बढी । इन सुधारों के अनुसार होने 
वाले वतमान केन्द्रीय शासन का स्वरूप पहले विस्तार पूवक बताया 
जा चुका है, ओर, प्रान्तीय शासन के स्वरूप का भी उल्लेख 
किया जा चुका है, जो अत्र बदल गया है । 


विदित हो कि इन सुधारों के बाद भी कई बार प्रान्तो में 
मंत्रियों का वेतन घटाने आदि से सरकारी नीति के प्रति अस- 
न्तोष प्रकट किया गया, और विविध प्रस्तावों पर संरकार की. 
बार बार हार हुई | ऐसी स्थिति में उत्तरदायी शासन पद्धति वाले, 
राज्य में शासकों को त्याग पत्र देना पड़ता है, परन्तु यहां वे 
स्थायी रूप से बने रहे, जिससे शासन का अनुत्तरदायी होना 
स्पष्ट सिद्ध होगया | 


नवीन शासन विधान; प्रान्तीय स्वराज्य-- सन्‌ १६१६ 
ई० के विधान में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष के भीतर 
एक कमीशन नियत हो, और वह इस बात की रिपोर्ट करे कि 
उस समय जो उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्रचलित हो, उसे कहां 
तक बढ़ानां, बदलना या घटाना ठीक है | तदनुसार “ साइमन 
कमीशन ? सन्‌ १६२७ ३० में नियुक्त हुआ । इसके सातौं सदस्य 
,अँगरेज थे, और वे भी अनुदार विचार वाले | इस कमीशन को 
रिपोर्ट सन्‌ १६२६ ३० में प्रकोशित हुई । पश्चात्‌ सन्‌ १६३० से 
३२ ३० तक लन्दन में तीन बार ' गोलमेज सभा? हुई, इनमें से 
केबल दूसरी में कांग्रेस ने महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया। 

मेज सभाओं तथा विविध कमेटियों के परिणाम स्वरूप 
शासन सम्बन्धी प्रस्ताव ‘ श्वेत wu? में प्रकाशित किये गये । 

. और, यह श्वेत पत्र पालिमेंट की दोनों सभाओं की संयुक्त कमेटी 
के सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया । इस पर पार्लिमैंट ने 
सन्‌ १६३५ go के भारतीय शासन विधान की रचना की । पहले 
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इसका प्रान्तों सम्बन्धी भाग ही अमल में लाया जान लगा है। 
विधान का उद्देश्य भी प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना बताया गया है। 


अब प्रान्तीय शासन का क्या स्वरूप है, प्रान्तों का विभाजन 
किस प्रकार किया गया है, na के क्या विशेष अधिकार 
है, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों का संगठन किस तरह है, कहां 
कहां दूसरी सभा का श्रायोजन किया गया है, मताधिकार बढ़ने 
पर भी उसके स्वरूप में क्या दोष है, इत्यादि बातों की आलोचना 
पहले विस्तार पूवंक की जा चुकी हैं। इस विधान से प्रान्तीय 
स्वराज्य की स्थापना की बात वेसी ही निस्सार प्रतीत होती estet 
पिछले सुधारों से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात थी 


संघ शासन का सूत्रपात--नवीन शासन विधान से, 
भारतवप में केन्द्रीय सरकार का स्वरूप संघ शासन रखा गया 
है, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों | 
वास्तव में भाषा, धम, जाति, व्यापार और रक्त सम्बन्ध आदि 
की दृष्टि से भारतवर्ष अखंड है । ब्रिटिश सरकार ने इसके नक्शे 
में लाल और पीले दिखाये जाने वाले कृत्रिम भेद बनाये । क्रमश 
उसे भी इस विभाजन की अव्यहारिकता प्रतीत होती गयी । सन्‌ 


- १६१७ ३० में मांट-फोडे रिपोट में इसका उल्लेख हुआ। साइमन 


कमीशन ने भौ उक्त दोनों भागों से सम्बिधित प्रश्नों के विचार 
के लिये दोनों भागों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित सभा के d 
ज्ञन का प्रस्ताव किया था । तथापि संघ सिद्धान्त को स्थूल, 

में उपस्थित करने, तथा व्यवहार में परिणत करने की दिशा पर 
प्रथम बार गोलमेज़ परिषद में ही विचार आरम्भ हुआ | इसके 
सम्बन्ध में ब्यौरेवार बातों, का वर्णन अगले खण्ड गें किया 
ज्ञायगा | शू 
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सन्‌ ९९३५ £o क ववधान का प्रयाग — विधान की 
आलोचना प्रसंगानुसार कीगयी है | इसंका अच्छा या बुरा होना 
एक सामा तक उसमें प्रयोग पर भी निभर है । गवनंर 
चाहें तो वे इसकी बहुतसी खटकने बाली बातों का जनता 
को कटु अनुभव न होने दें; वे इसी विधान से देश को राज- 
नेतिक उन्नति कर सकते हैं । कुळ बातें ऐसी हैं, जिनकी विधान 
में व्यवस्था नहीं है, किन्तु उनका क्रमशः रिवाज पड़ सकता है 
उदाहरणवत्‌ |गवर्नर-जनरल या गवनेर का केन्द्रीय या प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल की उस पार्टी के सदस्य को अपना प्रधान 
मन्त्री बनाना जिसक्रा उक्त मण्डल में बहुमत हो, अन्य मन्त्रियों 
का प्रधान मंत्री के परामर्शानुसार चुता जाना, और मन्त्री मण्डल 
का व्यवस्थापक मंडज के सामने संयुक्त उत्तरदायित्व होना । 
सम्राट द्वारा गवनर-जनरल और गवनरों के नाम जारी होने 
वाले आदेश पत्रों में उन्हें इस बात की हिदायत भी रहती है | 


कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनका, विधान में व्यवस्था होने पर 
भी, सम्भव है उपयोग बहुत कम हो । उदाहरणवत्‌ TARE 
जनरल या गवनरों के विशेष अधिकार की बात है । हम समभते 
हैं कि कोई समझदार गवनेर या गवनर-जनरल अपने विशेषाधि- 
कारों के बल पर अधिक समय तक शासन करना पसन्द न 
करेगा । वह साधारण अधिकारों से ही काम चलायेगा । और, 
MU तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों का संगठन ही ऐसा 
गया है कि प्रथक स्वार्थ या साम्प्रदायिक हित आदि को 
लक्ष्य में रख कर आये हुए उनके सदस्य सरकार को, उसको 
` इच्छानुसार क़ानून बनवाने में सहायक हों । इस प्रकार शासकों 
को विशेषाधिकार के प्रयोग का अवसर कम आना सम्भव है | 


विधान सम्बन्धो आदश-यह तो व्यवहार की वात रही; 
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अब सिद्धान्त की बात लें। प्रत्येक देश को अपना विधान स्वयं | 
बनाने का अधिकार होना चाहिये, वह अपनी समस्याओं को 
स्वयं सुलभावे । यदि ऐसा करने में उससे कुछ भूलें होंगी तो 
इससे उसका अनुभव बढ़ेगा | दूसरा देश उस पर कोई विधान 
जबरदस्ती न लादे | यह सर्वोत्तम स्थिति है। दूसरे दर्ज की बात यह्‌ 

है, कि शासक देश के नीतिज्ञ शासित देश के नेताओं के समुचित | 
सहयोग से उसके लिये विधान बनायें। तीसरे, ओर सबसे fans ; 
दजे को बात यह हे कि शासक देश स्वयं ही शासितों के लिये 

चाहे जेसा विधान बना डाले | 


वर्तमान विधान के निर्माण सम्बन्धी इतिहास से यह स्पष्ट & 

हे, कि यह विधान प्रथम श्रेणी का तो क्या, दूसरी श्रेणी का भी - 

| है । यद्यपि गोलमेज सभा का अ।योजन अवश्य किया गया, 
किन्तु उस में भारतवप को राष्ट-सभा के मत को तो क्या, नम- 
दल के प्रतिनिधियों की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया । 
भारतवप के शासन विधान की रचना के लिये भारतीयों को इंग- 
लड की राजधानी तक दोड़े जाने की आवश्यकता नहों होनी 
चाहिये | उसके लिये उपयुक्त स्थान देहली, या भारतवष का कोई « 
अन्य केन्द्रीय स्थान होगा, और उस में भारतीय प्रतिनिधि यदि 
सवेसवा न हों तो उस में कमसे कम उनका वह पद्‌ तो होना हीर 
चाहिये, जो वतमान विधान के बनते समय त्रिटिश अधिकारियों 
का रहा है । यह है, राजनेतिक आदश ! यह कब पूरा होगा ? 
जितनी जल्दी परा हो, उतना ही भारतवर्ष का, इंगलैंड का, a 
हां, संसार का वास्तविक हित साधन होगा | 
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द्वितीय खण्ड 
संघ शासन 


^ कहू परिच्छेद 
॥ संघ निर्माण 


[ सन्‌ १६३४ Zo के विधान के अनुसार भारतवर्ष में भावी शासन 


«का लक्ष्य संघ शासन की स्थापना है, जिससे ब्रिटिश भारव ओर देशी | 
राज्यों का एक संघ बन कर दोनों का एक साथ शासन हो । इस खण्ड 


में संघ शासन के स्वरूप और इसके गुण दोष आदि का बिचार किया 
जायगा | पहले यह जान लेना चाहिये कि संघ किसे कहते हैं, उसके 


AM TY 


क्या लक्षण होते हैं, ओर नवीन विधान में, भारतवर्ष में संघ निर्माण होने 


के लिये क्या शर्तें रखी गयी हैं । ] 


संघ--जब कुछ राज्य आंत्म-रक्षा या आर्थिक अथवा UA- 
नेतिँबै उन्नति के लिये अपनी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि 
विभागों का प्रवन्ध सामुहिक रूप से करना चाहते हैं, और इस 


उद्देश्य से, अपना संगठन करते हैं, तो यह कहा जाता है कि : 


उन्होंने अपना संघ ( फेडरेशन ) बनाया। 


संघ शासन में, संघान्तरित राज्यों की सरकारें अपने अपने 
% 
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राज्य सम्बन्धी धम शिक्षा आदि विषयों में स्वाधीन रहती हैं । 
ऐसी शासन पद्धति आस्टलियां, संयुक्त राज्य अमरीका, और 
जमनी आदि में प्रचलित है। यह उन देशों के लिये अधिक 
उपयुक्त होती है, जिनका विस्तार बहुत हो, जहां के विविध भागों 
के निवासियों की आवश्यकताओं, भाषा, रहन सहन, और रीति 
रस्म आदि में बहुत भिन्नता हो; कारण, इस शासन पद्धति के 
अनुसार विविध राज्यों को अपने आन्तरिक शासन प्रबन्ध 
में यथेष्ट स्वतन्त्रता होती है। ये अपनी आय का कुछ भाग ओर 
अपने कुछ अधिकार संघ सरकार को दते हैं, जो इन राज्यों 
के पारस्परिक झगड़े मिटाने, तथा उनको सावेदेशिक आपत्ति से ' 
रक्षा करने के अतिरिक्त, सावदेशिक हित arza करने ar P 
कार्य करती हैं ।# [ 


सघ याजना क कुछ लक्षण--संगठन के इच्छुक राज्यों 
में, सवत्र या हर समय एकता के भावों में समानता नहीं होती 
कभी यह भावना बहुत प्रबल होती है, कभी कम । इस लिये 
विविध संघों के स्वरूप में देश काल के अनुसार अन्तर होता है; | 
तथापि उनमें कुछ बातें प्रायः मिलती हैं, यथा ( १ ) निर्धारित 
क्षेत्र में संघ का अधिकार सर्वोपरि और स्थायी होता है। ( २) 

ॐ संघ शासन पद्धति के विपरीत, एकात्मक (* यूनीटरी ?) शासन 
पद्धति वाले राज्य में प्रायः समस्त शासन कार्य केन्द्र से होता हे। यदि 
ऐसे राज्य में स्थानीय सरकार हों, तो वे केन्द्रीय सरकार के सत्था ar 
रहती है;उन्हें उसकी आज्ञाओं के अनुसार ही अपने अपने क्षेत्र का आन्त- 
रिक शासन प्रबन्ध करना होता है । यह शासन पद्धति उन देशों के लिये 
अधिक उपयुक्त होती है, जो छोटे हों, तथा जिनके निवासियों की 
श्रावश्यकताएं, भाषा, रहन-सहन ओर रीति रस्म आदि प्रायः समान ही 


‘Sy ७ = 
हों । ऐसी शासन पद्धति वाले राज्य इंगलेंड, और फांस आदि हैं । = 
àv 
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संघ निर्माण २०३ 


संघ को अपने काय के लिये जनता में आवश्यक साधन जुटाने 
का पूणे अधिकार रहता हैं । (३) विधान में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख रहता है कि किन किन विषयों में केन्द्रीय सरकारका 
ओर किनमें संघान्तरित राज्यों का, अधिकार होगा, तथा “ शेष 
अधिकार ? किसे होंगे । (४) संघ में सम्मिलित सब राज्यों की 
जनता संघ की प्रजा बन जाती है | उन्हें कितने ही विषयों में 
संघ सरकार के कायदे क़ानून मानने पड़ते हैं। (५) संघीय 
न्यायालय शासन विधान सम्बन्धी समय समय पर उपस्थित 
होने वाले, प्रश्नों पर अपना निर्णय देता है, जो संघ, तथा संघा- 
न्तरित राज्यों की सरकारों एवं व्यवस्थापक मरडलों को मानना 
होता है । (६) जब तक संघ को उसे निर्म्माण करने वाले राज्य न 
तोड़ दें,किसी राज्य को उससे प्रथक्‌ होने का अधिकार नहीं होता । 


भारतीय संघ निम्माण; समय और शर्तें--नवीन 
विधान में बताया गया है कि भारतवष में संघ निम्माण की 
घोषणा सम्राट्‌ द्वारा उस समय की जायगी, जब कि पार्शिमेंट 
प्रस्ताव करके उससे इस कार्य के लिये निवेदन करेगी; और, जब 
इतन देशी राज्य संघ शासन को स्वीकार कर लेंगे, जितने Usa- 
परिषद्‌ ( कोंसिल-आफ़-स्टेट ) के कम से कम ५२ सदस्य चुनने 
के अधिकारी हों, और जिनकी संख्या, देशी राज्यों की कुल 
जन संख्या को कम से कम आधी हो | 


E विधान में मुख्य मुख्य देशी राज्यों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ तथा शेष 
इकट्ठी जन संख्या दी हुई है, कुल जन संख्या ७,८५६,८१,६१२ 
मानी, गयी है । इस प्रकार जब संघ में ३ करोड़ ६५ लाख के 
लगभग जन संख्या वाले राज्य सम्मिलित होना स्वीकार कर लेंगे, 
तब संघ का निर्माण द्वोगा । परन्तु यद्यपि हैदराबाद, मेसूर आदि 
सात आठ बड़े बड़े राज्यों के मिलने से भी जन संख्या वाली शर्ते 
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पूरी हो सकती है, पर इससे संघ निर्माण adi होगा; संघान्तरित 
होने वाले राज्य इतने होने चाहिये कि उनके नरेशों को राज्य | 
परिषद में कुल मिलाकर ५२ सदस्य चुनने का अधिकार हो। 
‘fea किस राज्य से अथवा राज्य-समूह से राज्य परिषद में 
कितने ओर किस प्रकार सदस्य भेजे जांयगे, यह आगे ' संघीय 
“व्यवस्थापक मणडल ? के संगठन में बताया जायगा | yaw 
-दोनों शर्त पूरी होने के अतिरिक्त, संघ निर्माण होने के लिये यह्‌ 
भी आवश्यक हे पालिमेंट इस सम्बन्ध में सम्राट से निवेदन करे। 
सम्भवतः यह व्यवस्था इस लिये की गयी हे कि पार्लिमेंट पहले _ 
यह देखले कि देशी राज्यों का संघ के प्रति क्या रुख है, ओर 
भारतबष की राजनेतिक तथा आर्थिक स्थिति ऐसी है या नहीं कि & 
संघ सफलता-पूवंक काय कर सके | 
देशी राज्यों का शर्तनामा--किसी देशी राज्य का, | 
संघ में सम्मिलित होना उस समय सममा जायगा, जव सम्राट ' 
उस राज्य के नरेश द्वारा किया हुआ NANAI (इन्स्ट्रूमेंट-आफ़ 
एक्सेशन ) स्वीकार कर लेगा | शतेनामे में नरेश अपनी ओर 
से, तथा अपने वारिसों और उत्तराधिकारियों की ओर से यह. 
सूचित करेगा कि वह संघ में सम्मिलित होना स्वीकार करता 8, 
ओर, उसके राज्य के अन्दर खास खास बातों की व्यवस्था वह 
स्वयं न करके सम्राट्‌ , गवनर-जनरल, संघीय व्यवस्थापक मंडल, 
संघ न्यायालय और संघीय रेलवे अथारिटी करे । नरेश 
शतनामे से अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व भी लेगा कि शा 
विधान की, शतनामे सम्बन्धी बातों का उसके राज्य में ठीक 
तरह पालन किया जायगा | 


आवश्यकता होने पर, निर्धारित नियमों से, कोई नरेश 
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पूरक पत्र द्वारा उपयक्त शातेनामे में परिवतन करके, सम्राट या 
` किसी संघीय संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढ़ा 
सकता है | संघ-निम्मोण के बाद, किसी नरेश के संघ में सम्मिलित 
होने का आवेदन पत्र सम्राट को गवनेर-जनरल द्वारां भेजा 
जायगा, और संघ का निम्माण होने से बीस वर्ष व्यतीत हो जाने 
के बाद गवनर-जनरल सम्राट को उपयुक्त आवेदन पत्र उस 
समय तक नहीं भेजेगा, जत्र तक कि संघीय व्यवस्थापक मंडल 
की दोनों सभाएँ उससे यह निवेदन न करें कि उपयक्त राज्यं को 
संघ में सम्मिलित किया जाय | 


nosy 


शतंनामा स्वीकार कर लेगा तो उसकी प्रतिलिपि पालिमेंट में रखी 
जायगी, ओर सब न्यायालयों में वह शतंनामा तथा उसकी 
सम्राट्‌ द्वारा स्वीकृति अदालती तौर पर मान्य होगी | 


क्र जब सम्राट किसी राज्य का संघ में सम्मिलित होने का 


दूखरह परिच्छिद्‌ 
HESS Ser 
# सम्राट्‌ तथा मारत मन्त्री 


संघ निम्मा सम्बन्धी आवश्यक बाते बतलायी जा चुकने 
पर, अब हम उन परिवतंनों का विचार करेंगे, जो संघ निर्माण 
होने पर, भारतीय शासन पद्धति में होंगे ।। पहले सम्राट्‌ तथा 
भारतःमेन्त्री का विषय लेते हैं । 


js Fin! 
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सम्राट्‌्--नवीन विधान के अनुसार, सम्राट्‌ के J 
शासन सम्बन्धी सब अधिकार नये fat से उसे, तथा उसके 
अधीन या उसके प्रतिनिधि व्यक्तियों या संस्थाओं को दिये गये हैं; 
इनमें से भारत मंत्री और सम्राट-प्रतिनिधि ( गवनेर-जनरल तथा 
यायसराय के विषय में यहां लिखा जायगा । 


भारत मेत्रो--भारत मंत्री के वर्तमान अधिकारों और | 

Ti पद्धति के सम्बन्ध में, इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में लिखा 
जाचुका हैं । नवीन विधान के अनुसार जिन विषयों में गवनर- 
) जनरल को अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निएय के अनुसार काय 
2l करना होगा ( ये विषय आगे बताये जांयगे। ), उनमें वह भारत 
। मंत्री के नियंत्रण में होगा ओर उसके द्वारा समय समय पर दी 
हुई आज्ञाओं का पालन करेगा। पहले (प्रष्ट ७३-७ में कहा) | 
गया है कि जिन विषयों में प्रान्तों के गवनरों को अपनी मर्जी या 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य करना होता है, उन में वे 
गवनर-जनरल के नियंत्रण में हैं, और उसकी आज्ञाओं का पालन ' 
करते हैं, परन्तु गवर्नेर-जनरल का यह्‌ नियंत्रण अपनी मर्जी से 
होता है, अतः इस पर भी भारत मंत्री का नियंत्रण है। इसका अथ 
यह है कि प्रान्तीय शासन सम्बन्धी इस काये पर भी भारत मंत्री 
का & नियंत्रण है, हां, बह गवनेर-जनरल के द्वारा है। इस प्रक्रार, 
गवनर-जनरल श्रौर गवनेरों को अपने विशेषाधिकारों से जो 
'स्वतंत्रता प्राप्त होगी वह संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापक E 
तथा भारतीय मंत्रियों से ही होगी; अन्यथा वह भारत मंत्री 
अधीन होंगे ही, जो पार्लियामेंट और ब्रिटिश मंत्री मंडल का सदस्य 
होने के कारण उनके प्रति उत्तरदायी होगा । भारत मंत्री गवनर | 
जनरल और गवनेरों के नाम जारी किये जाने वाले आदेश पत्रों | 
(¦ इन्स्ट्रूमेंट्स-आफ़-इन्स्ट्क्टशन्स ? ) का मसविदा *पार्लिमेंट 
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के सामने उपस्थित करेगा, और पार्लिमेंट की दोनों सभाएं सम्राद 
से उन आदेश पत्रों को जारी करने का आवेदन करेंगी । (गत्रनेर- 
जनरल या गव॒नर के, आदेश पत्र के विरुद्ध किये हुए कार्य के 
औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा )। 


संघ निर्म्माण होने के बाद, भारत मन्त्री की सभा अर्थात्‌ 
इण्डिया कोंसिल तोड़ दी जायगी; हां, उपक्र कुछ परामर्शदाता 
रहा करेंगे । भारत मन्त्री और उसकी कोंसिल के नाम से लन्दन 
के बेंक-आफ़ इंगलेंड में जो खाता हैँ, वह पीछे भारत मन्त्री के 
नाम से रहेगा। भारत मन्त्री का वेतन, उसके विभाग का खर्चे 
कर्मचारियों का वेतन और भत्ता ब्रिटिश सरकार के कोष से 
दिया जायगा, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश nadi 
सम्बन्धी खचे दिया जाता है । भारत मन्त्री ओर गवनेर-जनरल 
के पारस्परिक समभोते के अनुसार भारत मन्त्री का विभाग, जो 
कार्य भारतीय संघ सम्बन्धी करेगा, उसके SIARA में संघ की 
ओर से निर्धारित रक्कम ब्रिटिश कोष में दी जाया करेगी। अभी 
तक जो मुक्तदमे भारत मन्त्री के नाम या उसकी तरफ़ से चलते 
थे, वे संघ स्थापना के बाद संघ सरकार या प्रान्तीय सरकार की 
ओर से या उनके विरुद्ध चलाये जाया करेंगे । 


न © 

उसके परामश दाता--अपने,परामर्शदाताओं की नियुक्ति, 
भारती मन्त्री स्वयं करेगा । उनकी संख्या तान से कम, और छः 
से Ww न होगी। उनका कार्य भारत मन्त्री को आवश्यक- 
सार परमशे देना होगा। कम से कम आधे परामर्शदाता 
वे व्यक्ति होंगे जो भारतवर्ष में, भारत सरकार की नौकरी कम 
से कम दस वर्ष तक कर चुके हों, और जिन्हें इस पद पर नियुक्त 
होने के समय बह नौकरी छोड़े दो वष से अधिक न हुए हों 
प्रत्येक परामशंदाता पांच वषे के लिये नियुक्त होगा, और उसकी 
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पुन: नियुक्ति न होगी | कोई परामर्शदाता पार्लिमेंट की E सभा 
सें बेठने या उसमें मत देने का अधिकारी नहीं होगा । प्रत्येक 
परामर्शदाता का वर्षिक वेतन १३५० पौंड होगा, भारतीय सदस्यों 
को ६०० पोंड वार्षिक भत्ता और मिलेगा । यह वेतन तथा भत्ता' 
ब्रिटिश कोष से दिया जायगा । साधारणतया यह भारतमंत्री 
की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह अपने परामशंदाताओं से 
किसी विषय पर परामश ले या न ले, एवं उनसे सामुहिक रूप 
से परामर्श ले या उनमें से एक या अधिक से ले, तथा बह उनके . 
परामश के अनुसार काय करे या न करे | 


` हाइ कपरिश्चर--हाई कमिश्नर के विषय में पहले ( प्रष्ठ २४ | 
में) लिखा जा चुका है। यह पदाधिकारी संघ निर्म्माण के बाद | 
भी रहेगा । उस समय यह संघ के सम्बन्ध में भी आवश्वक काये. है 
सम्पादन करेगा | गवनर-जनरल की स्वीकृति से वह किसी प्रांत, | 
संघान्तरित राज्य या वर्मा की ओर से भी उक्त प्रकार के काये, 
कर्‌ सकेगा । इसकी, तथा इसके विभाग के पदाधिकारियों की r 
नियुक्ति, छुट्टी और पेन्शन आदि के नियम भारत मंत्री द्वारा . 
बनाये जाया करेंगे । 


सम्राट्‌-प्रातानाध--संघ निर्माण होने के बाद, यहां ब्रिटिश 
भारत के शासन सम्बन्धी विषयों में सम्राट का प्रतिनिधि गवनुर- 
जनरल होगा, उसकी नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा की जाया M. 
देशी राज्यों के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों में सम्राटू क 
प्रतिनिधि वाइसराय होगा, उसकी नियुक्ति भी सम्राट्‌ द्वारा ही 
हुआ करेगी | इस प्रकार उक्त दो पदों पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्ति रह. 
सकते हैं, परन्तु विधान में यह व्यवस्था की हुईं है कि स 
दोनों पद पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति का भी अविकार है | 
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सम्भव है कि साधारणतया उक्त दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति 
रहे, परन्तु विधान की यह प्रथक्‌ व्यवस्था भारतवर्ष के एकीकरण 
में एक नवीन और स्थायी वाधा है | 

TOUR > NENN NE an > 

दशा नरशा क JA स साथ सम्बन्ध का बात-- 
पहले “देशो राज्य’ शीपक परिच्छेद में यह कहा जाचुका है कि 
देशी नरेश ga संधियों के आधार पर ब्रिटिश सम्राट से सीधा 
सम्बन्ध रंखने के लिये परम उत्सुक हैं। वे गवर्नर-जनरल से इसी 
लिये सम्बन्ध नहीं रखना चाहते कि वह संघ सरकार का प्रमुख 
पदाधिकारी होगा । वे तो वायसराय से--सम्राट के प्रथक प्रति 
बिधिको सम्बन्धित रहना चाहते हैं । परन्तु इसमें कुछ तत्व 
नहीं हे | 


[ वःस्तविक संधियां ईस्ट इण्डिया कम्पनी से हुई थीं, जिसे उस समय 


भारतवर्ष में शासन अधिकार था । बादशाह के दिये हुए जिन अधिकारों 
को पहले कम्पनी काम में लाती थी, उन्हें सन्‌ १८५८ ई० से भारत 


` सरकार ओर भारत संत्री काम में लाते हैं। नरेशों पर जैसा अधिकार 


कम्पनी के नियत किये हुए गवर्नर रखते थे, वेसा ही अब भारत सरकार 
ओर उसके प्रतिनिधि रखते हैं । खिराज की रकम भारत सरकार के बजट 
में शामिल होती है । नरेशों को गद्दी पर बेठाना, या गद्दी से उतारना, 
जांच कमीशन नियत करना, विविध संधियों का पालन करना या उनका 
अथ लगाना सब काम भारत सरकार, भारत मंत्री के निरीक्षण में, करती 
है यह कल्पनातीत है कि कोई नरेश भारत सरकार की उपेक्षा करके 
सीधा सम्राट या पालिमेंट से पत्र व्यवहार आदि करे, यद्यपि भारत सरकार 
प्रथा आर रिवाजों के आधार पर देशी राज्यों के कितने ही ऐसे अधिकार 
ले लेती हे, जो उसे संधि-पत्रों से प्राप्त नहीं होते । 


फिर, प्रचलित राज्य व्यवस्था के अनुसार, सम्राट व्यक्तिगत रूप में 
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कुछ नहीं है । वह नाम-मात्र का बादशाह है । शासन कार्यों के प्रसंग में 
उसका ग्रथ है, पार्लिमैंट-युक्त बादशाह । वह व्यवहार में पालिमेंट के 
अधीन है। अतः नरेशों के, उसके अधीन होने का अर्थ है, पार्लिमेंट के 
अधीन होना। और, क्यों कि भारतवर्ष के शासन के लिये, पालिमैंट 
की नियुक्त सत्ता का प्रधान भ्रंग भारत सरकार है, इस लिये पालिमेंट 
के अधीन होना, अग्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के ही अधीन होना है। ] 


RE . अ 


देशी राज्यों के सम्राट से सीधा सम्बन्ध रखने से उनका 
और ब्रिटिश भारत का विरोध बढ़ता है । अतः विधान में उसकी c 
॥ | व्यवस्था भले ही हो, भारतीय एकता और स्वाधीनता का कोई 
jl प्रेमी उसका समर्थन नहीं कर सकता | 


A CX SA : 
तसरा परिच्छेद à 


संघ सरकार 


संघ का निर्माण होजाने पर, भारतवर्ष की केन्द्रीय Re i र 
का नाम संघ सरकार होगा और उसका सबसे महत्व-पूर्ण अङ्ग 
होगा, गवनर-जनरल; अतः अब पहले उसके विषय में विचार 
करते हैं । ः | 33 | 
S CUM ; F; - 
गवनर-जनरल आर सघ--संघ का प्रबन्धाधिकार सम्राट्‌ c 
की ओर से गवनेर-जनरल को होगा । उसका वार्षिक वेतन 
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२,५०,८०० रु० होगा। इसके अतिरिक्त, उसे भत्ता आदि भी 
काफ़ी मिलेगा । शासन विधान में इस विषय के नियम निर्धारित 
हैं, और इस बात की समुचित व्यवस्था कीगयी है कि वह अपने 
पढ्‌ का कार्य सुविधा और मान मर्यादा पर्वेक सम्पादन करसके | 


संघ के प्रबन्धाधिकार में निम्न लिखित बातें भी सम्मिलित 
हैं :---१--वे विषय जिनके सम्बन्ध संघीय व्यवस्थापक मण्डल 
नियस बना सकता हे । २-सम्राद की ओर से त्रिटिश भारतवष 
में जल सेना, स्थल सेना, या हवाई सेना संगठित करना, और 
सम्राट की भारतीय सेना का प्रबन्ध करना । ३-जंगली जातियों 
सम्बन्धी जो अधिकार या स्वत्व आदि सम्राट को प्राप्त हैं, उनका 
उपयोग करना | 


संघ सरकार को, संघ में सम्मिलित प्रत्येक देशी राज्य के 
उन विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार होगा, जिनके 
सम्बन्ध में, उक्त राज्य के शतनामे के अनुसार, संघोय व्यवस्था- 
पक मंडल को क्रानून बनाने का अधिकार होगा। (उक्त राज्य 
अपने अन्य विषयों का प्रबन्ध स्वयं करेंगे । ) 


मंत्रा मण्डल---संघ निर्माण होने के बाद, भारतवष के 
शासन से सम्बन्धित सारा काम कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल के 
„से न होकर गवनर-जनरल के नाम से हुआ करेगा। गवनर- 
E. का एक मन्त्री मण्डल ( कोंसिल-आफ़-मिनिस्टर्स) होगा। 
यह मण्डल उसे, उसके विशेषाधिकार के विषयों को छोड़ कर 
अन्य. विषयों में सहायता या परामश देगा। इसमें अधिक से 
अधिकदस मन्त्री हुआ करेंगे। गवनर-जनरल अपनी मर्जी 
से इसका सभापति होगा। किसी विषय में गवनेर-जनरल 


X 
E 
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अपनी मर्जी या व्यक्तिगत fuus के अनुसार Ra कर सकता | 
है, या नहीं, इसके सम्बन्ध में गवनर-जनरल स्वयं जो फैसला | 
वही अन्तिम माना जायगा। गवनर-जनरल के किये हुए 
किसी कायं के ओचित्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं उठाया 
जायगा कि उसे यह काय अपनी मर्जी से करना चाहिये था या 
नहीं, या उसे इसमें अपने व्यक्तिगत AQA का उपयोग करना 
चाहिये था या नहीं । 


गवनेर-जनरल के मन्त्री उसी के द्वारा चुने जांयगे, और जब 
तक वह चाहेगा तब तक वे अपने पद्‌ पर बने रहेंगे | अगर कोई 
मन्त्री लगातार छः मास के लिये संघीय व्यवस्थापक मण्डल को 
किसी सभा का सदस्य न हो तो वह इस समय के पूरा होने पर 
मन्त्री न रह्‌ सकेगा | afad का वेतन संघीय व्यवस्थापक | 
मण्डल समथ समय पर क़ानून बनाकर निर्धारित करेगा, और 
जब तक उक्त मंडल निधारित न करे, गवनर-जनरल उसका | 
निश्चय करेगा । किसी मन्त्री का वेतन उसके कायकाल म 
बदला न जायगा | 


Cv फि 


यह प्रश्न किसा न्यायालय में नहीं पूछा जा सा के ` 
मन्त्रियों ने गवनेर-जनरल को कुछ परामश दिया या नहीं 
दया तो क्या दिया | ¢ 


[ वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भारतवर्ष के सिविल तथा सेनिक 
प्रबन्ध के निरीक्षण ,संचालन और नियंत्रण का अधिकार कोन्सिल-युक्त 
रवर्नर-जनरल ( भारत सरकार ) को हे, ( देखो प्रष्ट ३२ )। 
शासन में यह श्रधिकार केवल गवनेर-जनरल को होगा ! 'कोनि 
शब्द हटाने से महत्वपूर्ण अन्तर होगया है । गवरनर-जनरल की wm 
के कई सदस्य भारतीय होते हैं, उनके सामने अनेक रहस्य-पूर्ण 
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A य यी 


आती हें । उन पर उनकी सलाह ली जाती है। भविष्य के लिये यह 
waz हटा कर “सुधार? किया गया है। यद्यपि संघ शासन में मंत्री 
रहेंगे, परन्तु उन्हें उत्तरदायित्व से सुक्त रखा गया है । मंत्री मंडल गवर्नर- 
जनरल का सुखापेक्षी रहेगा । ] 


सुरक्षित विषय--( १) देश रक्षा अर्थात्‌ सेना, ( २) धर्म, 
(३) परराष्ट्र ( भारतीय संघ और सम्राट के अन्य राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को छोड्कर ) तथा (४ ) जंगली जातियों के 
विषय के प्रबन्ध में गवनंर-जनरल अपनी मर्जी के अनुसार कार्य 
करेगा | इन चार विषयों को उसके सुरक्षित विषय कह सकते हैं | 
इनमें मन्त्रियों का परामश नहीं लिया जायगा | इनके सम्बन्ध में 
सहायता देने के लिये गवनेर-जनरल अधिक से अधिक तीन 
सलाहकार ( कोंसिलर ) नियत कर सकता है za सलाहकारों 
की वेतन, और नौकरी की शर्त सपरिषद सम्राट निर्धारित करेगा। 


[ (१) सैनिक विभाग केन्द्रीय सरकर के विभागों में मुख्य है; (देखो, 
JU १४३ ) । इसके प्रबन्ध के लिये सम्राट्‌ एक जंगी लाट ( कमांडरन 
चीफ़ ) नियुक्त करेगा, ओर भारत-मंत्री अपने परामर्शदाताओं की सह- 
सति से विविध नियम बनायेगा । इसे भारतीय संत्री के सुपुर्द नहीं किया 
गयो । (२ ) धार्मिक विभाग द्वारा बढ़े बड़े ईसाई पादरियों को सहा- 
यता दी जाती है । जब कि भारतवर्ष में अनेक धर्म प्रचलित हें, एक 
विशेष धर्म सम्बन्धी विभाग का कुछ ओदित्य प्रतीत नहीं होता । (३) 

देशिक विभाग गवर्नर-जनरल के अधीन होने से वही विदेशों से 
व्यापारिक संधियां आदि करेगा, इन संधियो में वह तो इंगलेंड के हितों 
की रक्षा करेगा ही, भारतवर्ष के हितों का यथेष्ट ध्यान रखा जाय ओर 
दक्षिण अफीका आदि देशों में भारतीयों के साथ जो दुष्यवहार होता है, 
उसका बिरोध किया जाय, इस सन्बन्ध में भारतीय मंत्री मंडल कुछ न 
कर सकेगा | ( ४ ) जंगली जातियों के सम्बन्ध में प्रायः वही वक्तव्य है 
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जो अंशतः पथक क्षेत्रों के सम्बन्ध में कहा गया है (देखो प्रष्ट ७४-१) । ] 


गवनेर-जनरळ का विशेष उत्तरदायित्व-- nadt 
जनरल निम्न लिखित विषयों के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी 
होगा | यह उत्तरदायित्व न्रिटिश सरकार के प्रति होगा, ( भारतीय 
जनता के प्रति नहीं )--जब कभी उसे अपने इस उत्तरदायित्व 
पर आघात पहुंचता हुआ प्रतीत होगा, तो वह ( मंत्रियों की 
सलाह के विरुद्ध भो), अपने व्यक्तिगत निणय के अनुसार कायं 
कर सकेगा | | 


१--भारतवष या इसके किसी भाग d शान्ति भङ्ग का निवा- 
` EN © 
रण । शान्ति बनायी रखने के लिये गवनर-जनरल को जो जो 
उपाय उचित प्रतीत होंगे, उन्हें बहू काम में लासकेगा T 


[ गवर्नर के इस विषय सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रसंग में जो बारें 
कही गयी हैं, वे यहां भी विचारणीय हैं, ( देखो, प्रष्ट ७२ ) ] 


२--संघ सरकार की आर्थिक स्थिता और साख को gv 

क्षित रखना । गवनर-जनरल को, इस उत्तरदायित्व से सम्बन्धित | 
काये करने में सहायता देने के लिये एक आर्थिक परामश का | 
(‘ फ़ाइनेन्शल ऐडवाइजर !) होगा । बह संघ सरकार wl 
भी आवश्यकतानुसार आर्थिक विषयों में परामश देगा । वह जब 
तक गवनर-जनरल चाहेगा, अपने पद्‌ पर बना रहेगा । उसकी 
वेतन, भत्ता, उसके विभाग के पदाधिकारियों की संख्या, तथा उन 
की नौकरी की शर्तें गवन्‌र-जनरल निर्धारित करेगा | इन विषयों, 
तथा आर्थिक परामशंदाता की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधि- _ 
कार गवर्नेर-जनरल को रहेगा, और वह इन अधिकारों'का उपः | 

योग अपनी मर्जी से करेगा । अगर वह आर्थिक परामशदाता | 
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को नियुक्त करने का निश्चय करे, तो वह प्रथम बार की बात को 
c छोड़कर, इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को चुनने 
से पूर्व, अपने मंत्रियों का परामर्श लेगा | 

[ इससे स्पष्ट है कि आर्थिक विषयों में गवनेर-जनरल को ्रपरिमित 
अधिकार हैं। मंत्रियों में से किसी को अर्थ विभाग सेंपने की व्यवस्था 
विधान में नहीं की गयी है । यदि गवर्नर-जनरल अपनी इच्छानुसार 
किसी मंत्री उस विभाग का कार्य सापे भी तो आर्थिक परामर्शदाता 
सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था रहने से उस मंत्री के श्रधिकार नहीं के बराबर 
रह जायगे । 


३--ऐसे कार्य को ( वह शासन सम्बन्धी हो, या व्यवस्था 
सम्बन्धो ) रोकना, जिससे इङ्गलेंड या बर्मा से भारत में आने 
चाले माल के सम्बन्ध में भेद-नीति का व्यबद्दार हो | 

[ बर्मा को उसकी, तथा भारत की इच्छा के विरूद्ध भारत से पथक 
कर दिया गया हे | अब सम्भवतः वहां अँगरेज व्यापारियों का कारोबार 
निर्वाध चमकेगा । उसकी, तथा इंगलेंड के व्यापार की सुरक्षा के लिये, 
रावर्नर-जनरल को विशेष उत्तरदायित्व देकर भारतीय मंत्रियों को यहां के 
व्यापार की दशा सुधारने और भारतीय व्यापारियों के feat की यथेष्ट 
रक्षा करने में थस्मर्थ कर दिया गया है। ] 


४-अल्प-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा । # 
- ५_वर्तेमान तथा भूत पूर्व सरकारी कर्मचारियों और उनके 
if ~ iN `~ b 
आश्रितों के, नवीन विधान-अन्तर्गत अधिकारों और उचित हितों 
की रक्षा ।# 
६--संघीय क़ानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था 


x अगले पृष्ट के नीचे नोट देखिये । 
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करना कि व्यापारिक और जातिगत जिषयों के भेद भाव या 
पक्षपात मूलक क़ानून न बनें । # 


७--देशी राज्यों के अधिकारों, तथा उनके नरेशों के अधि- 
À 
कारों और मान मर्यादा की रक्ता । # 


८--इस बात का प्रवन्ध करना कि जो काय गवनर-जनरल | 
को अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार करने हैं, उनके | 
सम्प।द्न में किसी अन्य विषय सम्बन्धी कारंवाइ से कुछ वाधा . 
उपस्थित न हो 


कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण--संघ शासन 
में गवनैर-जनरल को इस विषय के वैसे ही अधिकार हैं, जेसे 
~ e al ` 
प्रान्तीय शासन में गवनरों को ( देखो, प्रष्ट ७६-८० ) | 


एडवोकेट जनरह--गवर्नेर-जनरल संघ के लिये एक ऐसे 
व्यक्ति को ऐडवोकेट जनरल के पढ्‌ पर नियुक्ति किया करेगा, 
जिसमें संघोय न्यायालय के जज होने की योग्यता हो । यह संघ 
सरकार को आवश्यक क़ानूनी विषयों पर परामर्श देगा, और 
ब्रिटिश भारत के समस्त न्यायालयों में, एवं जब कोई विषय संघ 
के हित का हो, तो संघ में सम्मिलित देशी राज्यों की सब अदालतों 
में पेरवी कर सकेगा | यह पदाधिकारी उस समय तक अपने प्रद्‌ 
पर SITZ रहेगा, जब तक कि गवनर--जनरल चाहे, ओर इसे 
उतना वेतनादि मिलेगा जितना गवनर-जनरल निश्चय करे। ' 

& 

aii i. + 

is 
A अत जिया कता सा काल रकि काळया 
% रावनेर के इन विषयों के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में पहेले कहा : 

जा चुका है, वह यहां भी विचारणीय है, ( देखो, एष्ट Po ५)। 
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चया WESS 
सवाय व्यवस्थापक मण्डल 
(१) 
संगठन 
संघीय व्यवस्थापक मेडल; दो सभाएं--संघ निर्माण 
होने पर भारतवषे के केन्द्रीय क्रानून बनाने वाली संस्था का नाम 
संघीय व्यवस्थापक मण्डल ( फीडरल लेजिस्लेचर ) होगा । उसमें 
सम्राट-प्रतिनिधि (गवनर-जनरल) के अतिरिक्त दो सभाएं होगी 
राज्य परिषद्‌ ( कोंसिल-आफ़-स्टेट ), और संघीय व्यवस्थापक 
सभा ( फ़ीडरल ऐसेम्चली ) । 
सदस्यों की योग्यता आदि; विशेषाधिकार तथा वेतन- 
इन सभाओं में सदस्यता की योग्यता, अयोग्यता और अयोग्य 
व्यक्तियों के बैठने और सत देने के सम्बन्ध में तथा उनके विशेषा- 
घिकार और बेतन के सम्बन्ध में वही नियम हैं, जो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में पहले बताये जा चुके 
हैं; ( देखो, पृष्ठ ८४--८ ) | 
` राज्य परिषद्‌ का संगठन--राज्य परिषद्‌ में अधिक से 
अधिक २६० सदस्य होंगे:--१५६ त्रिटिश भारत के, ओर अधिक 
अधिक १०४ देशी राज्यों के । यह एक स्थायी संस्था होगी, इसके 
एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे यप चुने जाया करेंगे । ब्रिटिश 
भारत के सदस्यों में से १५० जनता द्वारा निर्वाचित ( और ६ 
नामज़द ) होंगे । इनका satu आगे नक्शे में दिया गया है । 
निवाचन प्रत्यक्ष रीति से होगा परन्तु निम्न लिखित दशां में 
निर्वाचन न होगा, अथवा अप्रत्यक्ष रीति का व्यवहार होगा :-- 
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राज्य परिषद 


ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 
E | 
प्रान्त या जाति | faat| अन्य | योग 
ese सि | 
“mara १४ | १ opie |g | RR | 
बम्बई १० | १ | °° el १ |r | १६ 
यंगाल ८ | १ १ १ |: | २० त 
vu eee 
संयुक्त प्रान्त ११ | १ e|. १ | shee 
पंजाब COM EPA CS z| el | १६ 
“बिहार १० | १ ४ | १ |- | १६ 
मध्यप्रान्त बरार ६ । १ Qs: . 
आसाम ३ २.| +°- | --° | 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त | १ Ss lire 
४ उड़ीसा & || eoo १ | " is Y 
faa २ oO 3 cas sae v 
ब्रिटिश बिलोचिस्तान | *** | *** | *** १ | ` eR 
देहली Dp Nis. छ| a 
अजमेर मेरवाडा १ ool छ -- | ae 
gi ए | "°° | cee | ००८ ००० - १ 
ऐंग्लो इण्डियन MN वि क कि co 
योरपियन ००० coos ०० | 550 
भारती प्र ईसाई Aoc eius: तड es. 
योग 
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(१) ब्रिटिश बिलोचिस्तान की ओर से होने वाला सदस्य वहां की 
- सरकार द्वारा ही नामजद्‌ किया जायगा । 


: (२) जिस प्रान्त में हरिजन सदस्य लिये जाने को व्यवस्था हे, 
उसके सदस्य उस प्रान्त की व्ययवस्थापक सभा या सभाओं के हरिजन 
सदस्यों द्वारा चुने जांयगे । 


f (३ ) जिस प्रांत में खी-सदस्य लिये जाने की व्यवस्था है, उसके 
O ataza उस प्रांत की व्यवस्थापक सभा या सभाओं के सदस्यों 
_ (पुरुषों एवं स्त्रियों ) द्वारा चुने जांयगे । 


( 9 ) ऐंग्लों इन्डयन, योरपियन ओर भारतीय ईसाई सदस्य इन्हीं 
जातियों के उन व्यक्तियों द्वारा चुने जांयगे जो गवर्नरों के प्रान्तों की 
व्यवस्थापक सभा ओर व्यवस्थापक परिषद्‌ के सदस्य होंगे । 


(x) जब योरपियन निर्वाचक संघ से एक से aftr प्रतिनिधि 
लिया जाने वाला होगा तो एक ही प्रान्त में रहने वाले व्यक्तियों में से दो 
व्यक्ति नहीं लिये जांयगे । 


राज्य परिषद के प्रथम संगठन के समय तो उसके प्रान्तों 
तथा जातियों की ओर से लिये जाने बाले सब ही सदस्यों का 
चुनाव होगा, परन्तु इस लिये कि एक-तिहाई सदस्य तीन तीन 
वषे में अवकाश ग्रहण करते जांय, उपयक्त सब सदस्यों में से एक 
तिहाई तीन वषे के लिये, एक तिहाई छः वष के लिये, ओर शेष 
केवल एक-तिहाई नौ au के लिये चुने जांयगे। इसके सम्बन्ध 
में निधारित व्यवस्था की गयी है, जो आगे नक्शे में सूचित 
की जाती. है wem पश्चात्‌ तीन तीन वष मं जो स्थान खाली 
* होंगे, उनकी पूर्ति के लिये सदस्यों का चुनाव नौ नौ वर्ष के लिये 

हांगा I 
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राज्य परिषद में छः सदश्य गवनर-जनरल द्वारा नामज़द 
रहेंगे। इसके प्रथम संगठन के समय उक्त सदस्यों में से दो 
तीन वपे के लिये, दो छः वर्ष के लिये, और शेष दो नौ वर्ष के 
लिये चुने जांयगे | 


उपर्युक्त संगठन की आलोचना में वे बातें विचारणीय हैं 
जो प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के प्रसंग में ( प्रष्ट ६६-१०० ) में 
दी गयी हैं | राज्य परिषद्‌ के, देशी राज्यों की ओर से लिये जाने 
वाले सदस्यों का हिसाब आगे, संघीय व्यवस्थापक सभा के उक्त 
सदस्यों के साथ लिखा जायगा | 


संघीय व्यवस्थापक सभा- -इस सभा में अधिक से 
अधिक ३७५ सदस्य होंगे, जिनमें २४० त्रिटिश भारत के, और 
अधिक से अधिक १२५ देशी राज्यों के होंगे | ब्रिटिश भारत 
सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, अर्थात सीधे जनता द्वारा 
होगा* बरन्‌ प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं ( ऐसेम्बली ) 
सदस्यों द्वारा प्रति पांचवें वर्षे होगा। देशी राज्यों के सदस्यों के 
यारे में पीछे लिखा जायगा त्रिटिश भारत के सदस्यों का हिसाब 
आगे नक्शे में दिया गया है | 


sy 


H 4 


Ny is ha 9. ~ - d 
नक्शे के सम्बन्ध में ये बातें उल्लेखनीय हैं :-- 


जो जगह साधारण निर्वाचक संघों से चुने जाने वाले सदस्यों की सूचित 
को गयी हैं, उनमें से, कुछ प्रांतों में हरिजनों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित 


ee cm on 


हैं । इनका प्यौरा इस प्रकार है । मद्रास ४, बम्बई २, बंगाल ३, संयुक्त | 


प्रान्त ३ पनि पंजाब १, बिहार २, भध्यप्रान्त-बरार २, आसाम १, उड़ीसा १॥ 


$ इस समय भारतोय व्यवस्थापक सभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता ÉD 


नवीन विधान का यह परिवर्तन चिन्तनीय है । 
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इन के चुनाव के वास्ते यह व्यवस्था होगी :--गवनंरो के प्रान्तों में, 

व्यवस्थापक सभाओं के पिछले चुनाव के समय इन जातियों के सदस्यों 

के प्रारम्भिक चुनाव में जो व्यक्ति सफल उम्मेदवार थे, उनके समूह को 

संघीय व्यवस्थापक सभा की एक एक हरिजन जगह के लिये चार चार 
उम्मेदवार चुनने का अधिकार होगा । जो व्यक्ति उम्मेदवार नहीं चुना 
5% जायगा, वह सदस्य चुना जाने योग्य न होगा । उपर्युक्त चार चार उम्मेद- 
चारों में से एक एक सदस्य का चुनाव, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के 
2 सदस्य करेंगे। 


गवर्नरों के प्रान्तों में जो जगह साधारण, सिक्ख या सुसलिम सदस्यों 
के लिये हैं, उनके वास्ते चुनाव, उन प्रान्तों की व्यवस्थापक सभा के 
साधारण, सिक्ख और सुसलिम सदस्य किया करेंगे । इसमें एकाकी 
हस्तान्तरित मताधिकार द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त काम 
में लाया जायगा ( देखो प्रष्ट &७-८) | इसमें शर्त यह है कि पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त की व्यवस्थापक सभा में सिक्खों के लिये, तथा अन्य किसी 
प्रान्त में पिछड़ी हुई जाति के लिये जो जगह सुरक्षित हैं, वे इस प्रसङ्ग 
साधारण जगह समझी जांयगी | 


संघीय व्यवस्थापक सभा की ख्री-सदस्याओं के चुनाव के लिये, 
गवनंरो के प्रान्तों को व्यवस्थापक सभाओं की ख्री-सदस्याएं मत देंगी, 
at feat में से कम से कम दो मुसलमान और एक भारतीय ईसाई होगी। 


किसी गवर्नेर के प्रान्त की ओर से चुने जाने वाले एं-लो-इरिडयन, 

ओर भारतीय ईसाई सदस्यों का चुनाव उस प्रान्त की व्यवस्थापक सभा 

के क्मश> इन्हीं जातियों के सदस्य करेंगे मदरास प्रान्त से लिये जाने 

" वाले भारतीय ईसाई सदस्यों के चुनाव में एकाकी हरतान्तरित मत द्वारा 

i E प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त काम में लाया जायगा; ( देखो 
पृष्ट ६७-= ) | 


CC-0. Gurukul Kangri FT ८ i 0 Haridwar 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२४ भारतोय शासन 
M IIIS PPS IPSI NAAN NNN ANNAN NN y 
E i w लर A 
E w r (Y c^ O cc eec ce 


MIS w O^ Q^ ove or c^ ov 0 
ht ls (22 WY wv ० ^ 
dk Bblke 


IM E mulo" ” "६७% 


E bh] > lb w o~ w w Oc w 0 ow 


F टैग ———— 
lon E Se =<“ 
FARMER CE or er or e ee 
पळस य 
m F 5090 छ ० 2 cnr > " "M 
wo > j 
Ce Ge E o 0 *०८ 0: ७७ 0: TORNOS 
‘EE tv d 

INYSTS TESS bse CS ° 


प्रान्त 


मदरास 
बम्बई 
बङ्गाल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ETY | E 
Digitized by Í Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है : 0 
3 संघीय व्यवस्थापक मंडल २२४ 
ला cO * £M ACA CEA EP e 
z E ANS >. x | 
b bhk ००० oN To) Or 0900806 | ७. 
2lelhis 05 0 0 0 0 0 0 0 | 9 
ki Lles o o o o o o 0 wy ec 
b Pe Hhlke p 
& —— AQ M—Ü 
^ le} o- © ७ ७७7 ० oc "oO! Ho | ET 
33:835 o ~~ 0 0 o o o o | ir 
2280] lern o o o o o o o o | 2o 
da o o o o o o o o 
t BIBS klek | 
i. BIRR ND w c^ «> o 0 c ० | ar 
i E o o o o o o o o | ur 
Dhe | ~ > 9०0 c e ~ o o | 3 
Am 
* T E 
iS 
E. E — E 
4 = i iz 
E E E iv Fo hs 
! 4 tw ह ष्ट T 
uy E ANN. cee E 
We E रि c te E E f 
$ B dE bw हि & शक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RN 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri G १ 


२२६ भारतीय शासन 


व्यापार, उद्योग, जुमींदार और मजदूर सदस्यों का चुनाव इस प्रकार 
होगा :--किस्ती प्रान्त की श्रोर से व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व 
करने वाला व्यक्ति चेम्बर-आफ़-कामस और इस प्रकार की अन्य संस्थाओं | 
द्वारा, और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करले वाला व्यक्ति जमींदारों के 
निर्वाचक संघ द्वारा, निर्धारित रीति से चुना जायगा । तीन रोर-प्रान्तीय 
व्यापार सदस्यों में से एक एक को ऐसोसियेटेड चेम्बर-आफ़-कामर्स, # 
ओर उत्तर भारत को व्यापारिक संस्थाएं चुनेंगी । रौर-प्रान्तीय मजदूर 
सद्स्य का चुनाव, मजदूरों को संस्था द्वारा निर्धारित रीति से किया | 
जायगा । 2. 

चीफ़ कमिश्नरों के पान्तो से लिये जाने वाले साधारण ओर सुसलिम १ 
सदस्यों के चुनाव के लिये यह व्यवस्था है :--कुगै की ओर से लिया 
जाने वाला सदस्य वहां की व्यवप्थःपक परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा चुना 
जायगा | 9टिश बिलोचिस्तान, देहली ओर भ्रजमेर-मेरवाड़ा की ओर 


से लिये जांने वाले सदस्य निर्धारित रीति से चने जांयगे । a 


किसी गवर्नर के प्रान्त तथा कुर्ग से साधारण सिक्ख, मुसलिम, . 
ऐंग्लो-इंडियन, योरपियन, भारतीय ईसाई, या स्री-सदस्य के लिये adt 
व्यक्ति चुना जा सकेगा जो किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा या कुर्ग की 
व्यवस्थापक परिषद्‌ का सदस्य चुना जाने योग्य हो । 


देशी राज्यों कें सदस्य--देशी राज्यों की.ओर से लिये 
जाने वाले सदस्यों का निवाँचन न होकर उनकी नियुक्ति की 
व्यवस्था की गयी है । नियुक्ति नरेशो द्वारा होगी । कोई व्यक्ति 
किसी सभा का सदस्य नियत नहीं किया जायगा, जो ब्रिटिश 
प्रजा, या संघान्तरित राज्य की प्रजा या नरेश न हो । राज्य परि 
घद के लिये नियुक्त होने वाला सदस्य तीस वर्ष से कम, और r 
संघीय व्यवस्थापक सभा के लिये नियुक्त होने Po सदस्य पच्ची 
वषे से कम आयु का न होना चाहिये | " 
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E E M सब... Ee 
s किस किस संघान्तरित राज्य से अथवा राज्यों के समूह से 
. राज्य परिषद और संघीय व्यवस्थापक सभा में कितने कितने 
सदस्य लिये जांयगे, यह आगे दिये हुए नक्शे में बताया गया है:- 


राज्य परिषद्‌ और संघीय व्यवस्थापक सभा में 


n देशी राज्यों के सदस्य 
5E Sh 
राज्य Z Z राज्य और FEE, 
A mE ७ # 9 जन संख्या 
S राज्य-्समूह Eas राज्य-समूह {छ om 


संघ व्यवस्थापक मंडल २२७ 


श्रेणी १. 
हैदराबाद & हैदराबाद १६ १,४४,२६,१४८ 

^ | श्रेणी २. 
मैसूर ३ मसूर ७ ६४,५७,३०२ 

श्रेणी ३. 
कशमीर ३ कशमीर ४ ३६,४६,२४३ 

En श्रेणी ४. 
T गवालियर! ३ गवालियर ४ ३४,२३,०७० 

) ग " श्रेणी x. 
बड़ौदा * ३ बड़ौदा ३ २४,४३,००७ 
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श्रेणी ६. $ 
१ टवंकोर २ १ ट्राबंकोर ५०,६४५,६७३ | 
२ कोचीन २ २ कोचीन १२,०५,० १३ 
३ पद्दूकोटा ३ पदूदूकोटा ४,००,६६४ 
बंगनपल्ले १ बंगनपल्ले ३६,२९८ 
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नक्शे के सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं:-- 
इस नकशे के राज्यों की कुल जन संख्या ७,०६,८१,६१२ E 


पन्द्रहवीं श्रेणी तक के जिन राज्यों के समहों के सदस्य के लिये राज्य 
परिवद में स्थान निर्धारित है, उनके नरेश उस स्थान के लिये सदस्य बारी- 
बारी से नियत करेंगे; इनमें से जो चाहें, ये आपस में समझौता करके, 
गवर्नर-जनरल को स्वीकृति से, संयुक्त रूप से उस सदस्य को नियत कर 
सकेंगे | जिन राज्यों के समूहों के सदस्य के लिये संघीय व्यवस्थापक 
सभा में स्थान निर्धारित है उनके नरेश संयुक्त रूप से उस स्थान के लिये 
सदस्य नियत करेंगे । 


कोई सदस्य राज्य परिषद में कितने समय के लिये रदेग7, za विषय 
में यह व्यवस्था निर्धारित at गयी है :— i 


(क) एथक प्रतिनिधित्व वाले राज्य के नरेश से नियुक्त किया हुआ 00 
व्यक्ति नो वर्ष । [ राज्य परिषद के प्रथम संगटन के सखय गवर्नर-जनरल 
नियम वनाकर ऐसी व्यवस्था करेगा, कि इन नरेशों से नियत किये हुए 
व्यक्तियों में से लगभग एक-तिहाई तोन वर्ष के लिये रहें, लगभग एक- 
as के लिये, ओर लगभग एक-तिहाई नो वर्ष के लिये रहें । ] (ख) उन 
तिहाई छः संघान्तरित राज्यों के समूहों के नरेशों से नियत किया sar 
व्यक्ति, जो मिलकर नियुक्ति करते हैं, तीन वर्ष । (ग ) उस राज्य के नरेश 
से नियत किया gum ब्यक्ति, जो बारी-बारी से नियुक्त करेंगे, एक वर्ष । 


संघीय व्यवस्थापक सभा में नियत किया हुआ व्यक्ति, 
भंग होने तक सदस्य रहेगा 


जिन दो या अधिक राज्यां के एक एक सदस्य के 
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व्यवस्थापक मण्डल की किसी सभा में स्थान निर्धारित है, उनके नरेश 
मिलकर चुनाव करते समय एक एक एक मत देसकेंगे, परन्तु TH और 
मयूरभंज को दो दो ओर पद्दूकोटा को तीन मत का अधिकार होगा । 
दो या श्रधिक उस्मेदवारों के लिये समान मत प्राप्त होने की दशा में 
चिठ्ठी डालकर निर्णय किया जायगा । 


मण्डल की किसी सभा में, जहां किसी एक राज्य को ही सदस्य 
नियत करने का अ्रधिकार है, उस सदस्य का स्थान रिक्त रहेगा, जब तक 
क्रि उक्त राज्य संघ में सम्मिलित न होजाय, ओर जहां कई राज्यों के 
समूह को एक सदस्य नियत करने का अधिकार है, उस UE का स्थान 
उस समय तक रिक्त रहेगा जब तक कि उन राज्यों में से कम आधे संव " 
में सम्मिलित न होजांय । | 


सोलहवीं श्रेणी के जिन राज्यों के ans से संघीय व्यवस्थापक सभा 

में तीन तीन व्यक्ति नियत किये जाने वाले हैं, उनको नियुक्ति के विष्य में 

* ये नियम हें: (क) जब तक उनमें दो राज्य, संघ में सम्मिलित न हों, 

तीनों स्थान रिक्त रहेंगे । (ख) जब तक कि उन में से चार राज्य संघ में 

af afe न हों, तोन स्थानां में से दो रिक्त रहेंगे । (ग) जब तक कि 

उनमें से छुः राज्य संघ में सम्मिलित न हों, तीन स्थानों में से एक 
रिक्त रहेगा । 


सत्तरहवी श्रेणी के राज्य ऐसे हैं जो १| जनवरी १६३ ई० को 
राज्यों की पश्चिम भारत एजन्सी, गुजरात एजन्सी, दक्षिण ए5न्सी, पूर्वीय 
Ew मध्य भारत एजन्सी या राजपूताना एजन्सी में सम्मिलित थे, या 
जिनका आसाम, या पंराव प्रान्त की सरकारों से राजनतिक सम्बन्ध था । 
गवर्नर-जनरल नियम बनाकर उन्हें पांच समूहों में विभक्त करदेगा, उनमें 
से प्रत्येक समह को संघीय व्यवस्थापक सभा में एक सदस्य ATA का 
- अधिकार होगा । इन समहों सें से किसी को ओर से लिये जाने वाले 


P 


aes 
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सदस्य का स्थान रिक्त रहेगा, जब तक कि उस ससूह के राज्यों में से कम 


से कम आधे राज्य संघ में सम्मिलित न होजांय। इन राज्यों की ओर से, 
राज्य परिपद में लिये जाने वाले दो सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों 


द्वारा की जायगी, जो संघीय व्यवस्थापक सभा के स्थानों की पूर्ती के लिये 
नियुक्त हाँ । जब तक कि संघोय व्यवस्थापक सभा के पांच सदस्यों के 
स्थानों में से तीन की uf न होजाय, राज्य परिषद में दो में से एक 
स्थान रिक्त होगा । 


संघ निर्म्माण सम्बन्धी शर्त ( देखो, प्रष्ठ २०३-४ ) के प्रसंग में 
जिस राज्य समूह को एक सदस्य भेजने का अधिकार होगा, यदि उसके कम 
से कम आधे राज्य, संघ में सम्मिलित हो जांय, तो उन राज्यों को राज्य 
परिषद का एक सदस्य चुनने का अधिकारी माना जायगा | यदि सत्तरहवीं | 


श्रेणी के राज्यों के बनाये जाने वाले समूहों के राज्यों में से इतने राज्य 
संघ में सम्मिलित होजाय जो संघीय व्यवस्थापक सभा के लिये एक या 
दो सदस्य भेजने के अधिकारी हों, तो इन राज्यों को राज्य परिषद का एक l 
सदस्य चुनने का अधिकारी माना जायगा, और यदि संघान्तरित राज्य _ 
संघीय व्यवस्थापक सभा में तीन या अधिक सदस्य भेजने के अधिकारी _ 
हों, तो वे राज्य, राज्य परिषद में दो सदस्य चुनने के अधिकारी माने 
जांयगे । x 


किसी कारण से हो ) रिक्त हों, उन स्थानों d से आधे त 
नरेशों से नियत किये हुए सदस्य निर्धारित रीति से « 
सदस्यों की नियुक्ति करके, कर सकेंगे । 
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संघ में सम्मिलित होना रवीकार करलंगे, तब संघ का निर्माण होगा; यह 
पहले कहा जाचुका है । इसके बाद जब तक इस सभा के कुल राज्यों के 
podes सदस्यों के दसांश अर्थात्‌ ११ तक स्थान रिक्त रहेंगे, इन में से 
आधे की पूर्ति उपर्युक्त नियम से हो सकेगी । उदाहरणवत xe सदस्य 


साधारण नियम से बनजाने पर, शेष Yo के आधे अर्थात्‌ २४ तक की 
पूर्ति अतिरिक्त सदस्यों द्वारा होजायगी; इस प्रकार कुल सदस्य ₹४+२४= 
७६ तक होसकेंगे । ] 
अतिरिक्त सदस्यों सम्बन्धी उपयक्त व्यवस्था संघ निमाण 
होने के बाद बीस वष तक रहेगी, इसके बाद नहीं। अतिरिक्त 
सदस्य अपने स्थान पर एक एक वष रहेंगे | | 
as | 
॥ 
नै q e qF F q fez "X 
FREE qig 
BEL Ire 
^ संघीय व्यवस्थापक मण्डल 
: a ; (x) 
Mo d e ~ 
-" 4 - काय पद्धति 
ub ५ E" 
१ fizi रि ~ ०० ० 5 
| yaga परिच्छेदों में संघीय व्यवस्थापक मंडल का संगठन 
RE ers चुकने पर, अब! हम उसकी काय पद्धति का बिचार 
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संघाय व्यवस्थापक मडळ का आववशन आद-्यह - 
मंडल कब से काय आरम्भ करेगा, इसका ठीक समय निश्चित € 
नहीं है । संघ का निर्माण होजाने पर सम्राट द्वारा यह निश्चय | 


किया जायगा कि निधारित दिन तक इस मंडज्ञ का प्रथम अधि- 
वेशन किया जाय | अधिवेशनों, उसमें गवनेर-जनरल के भाषण 
ओर सन्देश सम्बन्धी अधिकार, मंत्रियों और ऐडवोक्रेट जनरल 
के अधिकार, सभाओं के पदाधिकारी, सभाओं में सत प्रदान 
आर सदस्यों सम्बन्धी नियम उसी प्रकार के हैं, जेसे प्रान्तीय 
व्यवस्थापक des की कार्य पद्धति के विषय में बताये गये हैं 
( देखो, प्रष्ट १०१-४ ) । उप्तमें जो खान गवर्नर का है, यहां, 
संघीय व्यवस्थापक मंडल में गवनर--जनरल का है । गवनंर 
जनरल के सलाहकार का, इस Wes में ऐडवोकेट जनरल या 
मंत्रियों के समान अधिकार रहेगा। 

संघीय व्यवस्थापक मण्डल का कार्य क्षेत्र--निर्धारित | 
नियमों या सीमा को ध्यान में रखते हुए, संघीय व्यवस्थापक मंडल 
समस्त ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के लिये, या किसी 
संघान्तरित राज्य के लिये waa बना सकता है । और, उसका 
बनाया निम्न विषयों का क़ानून, उसके क्षेत्र से बाहर होने के 
आधार पर अवध नहीं ठहराया जायगा-- १ सम्राट की भारत- 


ब्रिटिश प्रजा, वह pal भी हो । ३--ब्रिटिश भार j 
स्टरी किये हुए जहाज, हवाई जहाज, और उन पर रहने वाले. | 


E 


नामे में यह स्वीकार करलिया है कि संघीय व्यवस्था 
क़ानून बना सकता है | x—fale भारत में संगठित जल, H 
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पहले बताया जाचुका है कि क्रानून निर्माण की दृष्टि से 
विविध विषय तीन भागों में विभक्त किये गये हैं, उनमें प्रान्तीय 
व्यवस्था सूची के विषय प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में दिये जा- 
चुके है, ( प्रष्ट १०४ ) । संघीय और संयुक्त विषयों को सूची भी 
काफी बड़ी हैं । जिन विषयों के सम्बन्ध में संघीय व्यवस्थापक 
FRSA क़ानून बना सकता है, ( और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
नहीं बना सकता ) उनमें से मुख्य निम्न लिखित हैं :-- सेना, 
छावनियां, मुद्रा ऑर टकसाल, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का 
तार, ध्वनि-विस्तार ( ‘are कास्टिंग” ) संघ की सरकारी नौक- 
रियां, काशी और अलीगढ़ के विश्वविद्यालय, मनुष्य गणना, 
. आयात नियांत, बड़ी बड़ी संघीय रेलवे, हवाई जहाज, समुद्र- 
` यात्रा, मुद्रणाधिकार ( ' कापी राइट? ), युद्ध-सामग्री, पेट्रोलियम, 
खान और तेल के कुए, संघीय व्यवस्थापक मंडक का चुनाव, 
“नमक, नागरिककरण, आय-कर, आयात निर्यात कर, उत्तराधि- 
कार कर, कारपोरेशन कर आदि संघीय आय के साधन | 


संयुक्त! विषयों के सम्बन्ध में संघीय व्यवस्थापक मंडल 
क़ानून बना सकता है; और अगर वह न बनाये तो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल भी बना सकता है । इन विषयों के दो भाग 
हैं । पहेले भाग में कुछ मुख्य विषय ये हैं :-- फौजदारी क्रानून 
ओर काये पद्धति, किसी प्रान्त में उसके बाहर के आदमियों से 
वसूल होने वाला कर या मालगुजारी, विवाह और सम्बन्ध- 
विच्छेद (d qam ), वसीहत, दस्तावेजों की रजिस्टरी, ese, ठेका, 
` दिवाला, क़ानून, चिकित्सा और अन्य पेशे; पत्र पत्रिकाएं ओर 
छापेखाने, मोटर आदि | दूसरे भाग के मुख्य मुख्य विषय निम्न 
लिखित हैं :-- कारखाने, मज़दूरों का कुशल क्षेम, मजदूर संघ, 
बिजली, छूत की बीमारियों को रोकना, बेकारी का बीमा आदि । 


BELA. — A4 
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इन ( दूसरे भाग के ) विषयों के क्रानूनों को अमल में लाने के. 
लिये संघ सरकार प्रान्तीय सरकारों को आवश्यक हिदायतें कर. 


सकती हैं 


व्यवस्था सम्बन्धी अवशिष्ट अधिकार--जो विषय | 
संघीय या प्रान्तीय व्यवस्था सूची में नहीं हैं, उनक्रे सम्बन्ध में 
गवनर-जनरल अपनो मर्जी से संघीय या किसी प्रान्तीय व्यव- 
स्थापक मंडल को क़ानून बनाने का अधिकार, साव जनिक ru 
करके देसकता है, इस में ऐसे कर लगाने का विषय भो सम्मि- 
लित किया जाप्तकता है, जो उक्त सूची में न हो । 


मंडळ का विशेष अधिकार--साधारणतया संघीय व्य | 
वस्थापक मंडल किसी प्रान्तीय विषय के सम्बन्ध में क़ानून उस 
दशा में ही बना सकता है, जब उसका सम्बन्ध एक हो प्रान्त या“ 
उसके भाग से न हो | परन्तु यदि गवनंर-जनरल अपनी "i 
से, घोषणा द्वारा यह सूचित करदे कि युद्ध या आन्तरिक अश 
के कारण ऐसा घोर संकट विद्यमान है 'कि भारतवर्ष की रक्षा 
aal में है, तो संघीय व्यवस्थापक मंडल :को Peet sea. ar 
उप्तके किसी भाग के सम्बन्ध में भी क्रानून बनाने का अधिकार 
होगा | ऐसा मसविदा या संशोधन गवनेर-जनरल की v «ilm 
बिना उपस्थित नहीं किया जायगा; और, इससे प्रांतीय व्यवस्था 
मंडल के क़ानून बनाने के निर्धारित अधिकारों में बाधा 
परन्तु यदि उसका क़ानून उक्त नियम के अनुसार ह ( 
संघीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानून से असंगत हो, at 
व्यवस्थापक मंडल का क्रानून व्यवहृत होगा, न वह 
क्रानून से पहले बना हो या पीछे; ओर, . प्रान्तीय Sg 
अंश में वह संघीय क्वानून से असंगत है, रद्द होगा । : 
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संकट की घोषणा, पीछे होने वाली दूसरी घोषणा से मन- 
सूख की जा सकती है । उक्त घोषणा की सूचना भारत-मंत्री को 
दी जायगी, और उसके द्वारा पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के 
सामने रखी जायगी | यह घोषणा छः माह के बाद अमल में 
आनी बन्द हो जायगी, अगर इस बीच में पार्लिमेंट को दोनों 
सभाएं इसे स्वीकार न करलें | संकट कालीन-क्रानून, घोषणा के | 

“saaga होने के छः मास बाद अमल में आना बन्द होजायगा | ig 


NC Las ~ ~ ENN ENT 

SI या आधक प्रान्ता क लय कानून बनाने का 
आधकार---अगर दो या अधिक प्रान्तों के व्यवस्थापक मंडलों 
को यह अभीष्ठ प्रतीत हो और वे इस आशय का प्रस्ताव पास i 
WU कि कोई प्रान्तीय विषय उक्त प्रान्तों में संघीय व्यवस्थापक । | 
“संडल द्वारा नियमित होना चाहिये तो यह मंडल उस विषय का ! 
क़ानून बना सकता है। ag क्रानून किसी सम्बधित प्रान्त के 
व्यवस्थापक मंडल हारा संशोधित अथवा te किया जा सकता है। 


अन्तराष्ट्रीय समझौतो सम्बन्धी क़ानून बनाने का 
अब्रिकार--संघीय व्यवस्थापक मंडल किसो प्रान्त या संघान्त- 
रित रु के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और समभोतों के सम्बन्ध 
में कोई क्रानून उस समय तक न बना सकेगां, जब तक प्रांत 
के लिये उसके गवनेर की, और संघान्तरित राज्य के लिये उसके 
नरेश की, पूर्व स्वीकृति न हो; चाहे इस क्रानून का विषय संघीय 
सूची के अन्तगेत हो.। 


' संघीय व्यवस्थापक मडळ के अधिकारों की. सापा- I 
) गवनेर-जनंरल की पूर्वे खीकृति बिना, संघीय व्यवस्थापक मंडल í 
हि | 
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की किसी सभा में कोई ऐसा मसविदा या संशोधन उपश्थित नई 
किया जा सकता :-- 


(क) जो पार्लिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क़ानून 
को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, या 


( ख ) जो गवनेर-जनरल, या गवनेर के mga या आर्डि- 
नेंस को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, या 


(ग) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो जो 
गवनेर-जनरल को नवीन विधान के अनुसार, अपनी मर्जी से 
करना हो, या 


( घ ) जो पुलिस सम्बन्धी किसी क्रानून को रद्द या संशो-# 
घित करता हो, या उस पर असर डालता हो, या ê 


( च ) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा सम्बन्धी फौजदारी काय 
पद्धति पर प्रभाव डालता हो, या be 


? 

( छ ) जो ब्रिटिश भारत से बाहर के आदमियों और Er 

नियों पर ब्रिटिश भारत के आदमियों तथा कम्पनियों की, अपेक्षा 
अधिक कर लगाता हो, या mU . 


(ज ) जो ब्रिटिश संयुक्त राज्य में कर लगने वाली आय को 
संघीय कर से मुक्त करने के विरोध में हो । 3 


किसी भाग को गवनर-जनरल या सम्राट स्वीकार करले E प 
रद्द नहीं होगा, चाहे उसके लिये उपयक्त पूव स्वीकृति न दी गय 
हो | ब्रिटिश पालिमैंट, सम्राट्‌ और भारत मंत्री आदि सम्बन्धी 
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4 “जिन विषयों के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल कानून नहीं बना 

: सकता ( देखो, प्रष्ट १०७ ), उनके लिये संघीय व्यवस्थापक मंडल 
भी क़ानून नहों बना सकता । 


पा 
n 2 


भेदभाव सम्बन्धी व्यवस्था--अंगरेज्ञ व्यापारियों कम्प- 

नियों तथा पेशेवालों को यहां क़ानून से भारतीय व्यापारियों, 

१४ कम्पनियों तथा पेशेवालों के समान सुविधाएं दीगयी हैं। इस 

सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यत्रस्थापक मण्डल के प्रसंग में कहा जा 

चुका है, ( देखो प्रष्ट १०७-८ ) | वैसी ही व्यवस्था संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल के विषय में भी है | 


iJ 
"e 


Pen 


संघीय व्यवस्थापक मण्डल के क़ानून कैसे बनते हैं !- 
७ संघीय व्यवस्थापक मंडल के नियम उसो प्रकार के हैं और वह | 
carga उसी प्रकार बनाता है,जिस qug ऐसे प्रान्त का व्यवस्थापक | 
' मंडल जिसमें व्यवस्थापक सभा और परिषद दोनों सभाएं हों, 
( देखो, प्रष्ट १०८-१२ ); जहां साधारणतया प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल की संयुक्त बैठक बारह मास समाप्त होने से पूव कराने का 
उल्लेख है, संघीय व्यवस्थापक मण्डल में, छःमास बाद कराने का 
नियम है । इसके अतिरिक्त, प्रान्त के गवर्नर और सम्राट के बोच 
i T होता है,और|गवनेर को यह अधिकार है कि वह 
Misgar मण्डल से स्वीकृत मसविदे को गवनर- 
anus भी रख सकता है, संघीय व्यवस्थापक | 
मंड कु स्वीकृत मसविदे को गवर्नेर-जनरल सम्राट्‌ की ही इच्छा t 
प्रकट होने के लिये रोक सकता है। संघीय व्यवस्थापक मंडल | | 
My M: : क्रानून स प्राट्‌ द्वारा स्वीकृत होने के सम्बन्ध में वेसा दी नियम i 
हे dere ब्यबस्थापक मंडल के क़ानून के प्रसंग में 2 | | 


—————— or 


Manos o: iui पे. 


Or . आर्थिक विषयों सम्बन्धी कार्य पद्धति-गवनेर-जनरल 
p PLU 
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२४६ - भारतीय शासन -- 


Serre को बागी सभाओं के सामने आ व्यवस्थापक मंडज्ञ को दोनों सभाओं के सामने - टे. 
iy 

वष के अनुमानित आय व्यय का नक्शा उपस्थित कराएगा। * + 
उसमें दो प्रकार की मद्दो की रक़्में प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखायी जांयगी:- | 
( १ ) जिन पर संघोय व्यवस्थापक मंडल का मत लिया जायगा, 
ओर (२) जिन पर मत नहीं लिया जायगा। व्यय की fuu 
लिखित मद्दों पर संघीय व्यवस्थापक मंडल को मत देने का 
अधिकार न होगा :-- 


(क) गवर्नेर-जनरल का वेतन और भत्ता तथा उस के कार्या- 
लय सम्बन्धी निर्धारित व्यय । 
( ख_)!संघोय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि | 


( ग )“मंत्रियों, सलाहकारों, आर्थिक परामशेदाता, ऐडवोकेट 
^M on ९ 
जनरल, तथा चीफ-कमिश्नरों का, और आर्थिक परामशोदाता के 
कर्मचारियों का वेतन और भत्ता | 


(घ ) संघीय न्यायालय के जजों का वेतन, भत्ता औं 
पेन्शन, और हाईकोट के जजों की पेन्शन । 


( च ) गवनेर-जनरल के सुरक्षित विषय, सेना, ईसा 
वैदेशिक विषय, और जंगली जातियों के ( 'टाइबल? ) aA 
व्यय ( देखो, प्रष्ट २१३ )। [ धार्मिक मद शनों के अति 
४२ लाख रुपये से अधिक खच न होगा | ] १ 


कितीहि केत hid a Ni VaR, © _ 
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(m ) अदालती निर्णयों के अनुसार होने वाला व्यय । 


(2) अन्य व्यय जो शासन विधान अथवा संघीय व्यवस्था- T 
पक मंडल के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो | " 


कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मद्दो में से किसो में आता है, या | 

; नहीं, इसका निणंय गवनर-जनरल अपनी मर्जी से करेगा | | 
(क) और (m) को छोड़ कर अन्य मद्दों पर मंडल की feat | 
भी सभा में बादानुवाद होसकेगा | | 

५ 

| 


उपयुक्त (क) से (ट) तक की wei को छोड़कर, शेष मद्दो के 


खच के प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापक सभा क मत के लिये, और | i 
p पश्चात्‌ राज्य परिषद के मत के लिये, मांग के रूप में रखे || 
'ज्ञांयगे । प्रत्येक सभा को अधिकार है कि वह्‌ उस मांग को स्वीकार ZH 


करे, अस्वीकार करे, या उसे घटा कर स्वीकार करे | यदि संघीय 
व्यवश्थापक सभा किसी मांग को (१) अस्वीकार HL, या (२) 
घटाकर स्वीकार करे तो जब तक गवनर-जनरल आदेश न करे 
qz पहली दशा में राज्य परिषद के सामने न रखी जायगी ओर 
i. शा में कम की हुई रक्रम के लिये हो मांग की जायगी। 

गवनंर*जतरल का आदेश होने पर, राज्य परिषद्‌ में उतनी रक्तम 

के लिये मांग की जायगी जितनी अदिश में सूचित हो, और जो | 
मूल मांग से अधिक न हो । rif 


i 
’ 


à रद्ोनों सभाओं में किसो मांग के सम्बन्ध में मतभेद हो 
तो jr सम्बन्ध में गवनर-जनरल दोनों सभाओं की संयुक्त 
बैठक कराएगा, ओर दोनों सभाओं के उपस्थित तथा मत देने 
वाले सदस्यों के बहुमत का निणय दोनों सभाओं का fur 


माना जायगा । 
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२४5 “भारतीय शासन C = 2 
T) t 
गवनेर-जनरल की सिफारिश के बिना, किसी काम केपलिये . 


रुपये की मांग का प्रस्ताव नहीं किया जासकता । यदि सभाओं 
ने कोई मांग स्वीकार नहीं की, या घटाकर स्वीकार की, और, 
इससे गवनर-जनरल की सम्मति में उसके उत्तरदायित्व को पूरा 
करने में बाधा उपस्थित हो तो वह अपने विशेषाधिकार से, रद्द 
की हुईं या घटाई हुई मांग की पूर्ति कर सकता है | 


व्यय के पूरक नक्शे, कर-निर्धारण के विशेष नियमों तथा बजट 
अधिवेशन के सम्बन्ध में, वेसी ही व्यवस्था हे, जैसी प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल के प्रसंग में बतायी जा चुकी हें, (पृष्ट ११४-६ ) | " 


कार्य पद्धति के नियमों का निर्माण आद-कार्य पद्धति 
के नियमों के निर्माण, मंडल की सभाओं में अंगरेजी भाषा d 
प्रयोग, तथा बादानुवाद न किये जाने योग्य विषयों के सम्बन 
में वे ही बातें उल्लेखनीय है, जिनका पहले ( प्रष्ट ११७-६ ) में 
उल्लेख किया जाचका है | ५ 


गवनर-जनरळ क कानून FATA क आधकार-गवनर- 
जनरल (१) संघीय व्यवस्थापक मण्डल के अवकाश के समय 
आडिनेंस ( अस्थायी maa) बना सकता है, (२) अपने 
दायित्व के विचार से आवश्यक समभने पर, कुछ दः 


की इच्छा के विरुद्ध ) क्रानून बना सकता है। इस सम्ब न्धः MI 
विधान में उसी प्रकार के नियम हैं, जैसे गवनरों के (सम्बन्ध मे 


( देखो, प्रष्ट ११६-२१)। . D 
विधानात्मक शासन न चलने के समय को *व्यव 
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यदि किसी समय गवनेर-जनरल को यह निश्चय होजाय कि 
तत्कालीन परिस्थित में संघ सरकार का कार्य नवीन विधान के 
अनुसार नहीं चल सकता, तो वह घोषणा निकाल कर समस्त 
शासन काय अपने हाथ में लेसक्रेगा । इस सम्बन्ध में विधान 
वसी ही व्यवस्था है, जेसी प्रान्तीय काय के सम्बन्ध में गवनेरों 
के लिये है, (देखो, प्रष्ट १२२-३ ) | वहां जो प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल, हाइकोट और गवनर शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यहां उनकी जगह 
संघीय व्यवस्थापक मंडल, संघ न्यायालय और गवनेर--जनरल 
aama चाहिये । प्रान्त में गबनर की घोषणा, गवनेर-जनरल 
की सहमति बिना न कीजाने की बात है, संघ शासन में घोषणा 
` „ करने वाला स्वयं गवनर-जनरल ही होता इसके अतिरिक्त, 
संघ शासन के सम्बन्ध में यह भी नियम निर्धारित है कि अगर 
किसी समय लगातार तीन साल तक गवर्नर-जनरल की घोषणा 
के अनुसार कार्य चलता रहे तो इस समय के बाद वह घोषणा 
अमल में आनी बन्द होजायगी और संघ का शासन, सन्‌ १६३४ 
इ० के शासन विधान के अन्य नियमों के अनुसार, तथा उन 
संशोघनों के अनुसार किया जायगा, जिनको करना पालिमंट 
आवश्यक सममे | 


सँघीय व्यवस्थापक मंडल के संगठन और कार्य पद्धति 
सम्बन्धी बातों की आलोचना, संघ शासन की अन्य बातों के 
साथ, आगे इस पुस्तक के अन्तिम परिच्छेद में की जायगी | 
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संघ, प्रान्तों ओर देशी राज्यों का सम्बन्ध . 


सघ का प्रान्तो ओर देशी राज्यों से शासन विषयक 
सम्बन्ध--विधान में कहा गया है कि प्रत्येक प्रान्त तथा संघा- 
न्तरित राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी होगी, कि संघ के शासन 
काय में क्रिसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, वे संघ के उन सब 
कानूनों का सम्यग्‌ पालन करें, जिनका उनसे सम्बन्ध हो । इस 
दृष्टि से संघ, आवश्यकता होने पर उन्हें यथोचित हिदायतें करेगा | 
गवनर-जनरल किसी गवनर को सेना, विदेश नीति, इसाइ 
धम, तथा जंगली जातियों के सम्बन्ध में निर्धारित काय करने 
की हिदायत कर सकता है | गवनेर इन कार्यों को अपनी मर्जी से 
करेगा | गवनर-जनरल या संघ किसी प्रान्त की सरकार या 
संघान्तरित राज्य के नरेश की सहमति से उस सरकार या नरेश 
को या उनके कमचारियों को ऐसा कार्य ala सकता Wem ॥ 
संघ के शासनाधिकार से सम्बन्ध हो, ( उदाहरणवत्‌ 


द्वारा प्रान्तोय सरकारों तथा संघान्तरित USA 
विस्तार (ag कास्टिंग” ) सम्बन्धी सुविधाएं दी जाने 
विधान में व्यवस्था की गयी है । इसी प्रकार इस वि 
मुख्य नियम निर्धारित हैं कि यदि प्रान्तों तथा संघान्तैरि/ 
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में नदी या बड़े तालाब आदि के पानी के सम्बन्ध में कोई विवाद 
हो तो संघ सरकार उसका निपटारा करे | 

अगर ऐसा प्रश्न उपस्थित हो कि संघ का किसी राज्य में 
किसी विषय के प्रचन्ध सम्बन्धी कुछ अधिकार है या नहों, अथवा 
कितना अधिकार है, तो यह प्रश्‍न संघ या नरेश की प्रेरणा से 
संघीय न्यायालय में निणय के लिये उपस्थित किया जा सकता है 


' अन्तप्रान्ताय सह्यांग---गवनर-जनरल के दखास्त देने 
पर, यदि सम्राट्‌ उचित समभे तो वह अन्तप्रान्तीय कोंसिल की 
स्थापना कर सकता है | इस कौंसिल का कार्य यह होगा:--(क) 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के पारस्परिक बिरोध सम्बन्धी बातों की जांच 

८ करना तथा उनके सम्बन्ध में परामर्श देना, और (ख) उन विषयों 

' की जांच तथा उन पर विचार करना जो सब या कुछ प्रान्तों के 
अथवा संघ और एक या अधिक प्रान्तों के, समान दित के हों | 
ऐसी कौंसिल में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के भाग लेने का भी 
नियम बनाया जा सकता Pg 

: सघ और प्रान्तीय सरकारों की आय--संघ सरकार 
की ओय के मुख्य साधन निम्न लिखित हैं :-- आयात निर्यात कर 
AMA, पेटोलियम, qum ओर अन्य देशी माल पर कर, नमक 

TH, तार, बेतार का तार, ध्वनि विस्तार, कारपोरेशन 

कर i2 | AM सरकार लगाएगी और वसूल करेगी | आय-कर 
कारपोरेशन कर किसी संघान्तरित राज्य में उस समय तक नहीं 
यगा, जब तक कि संघ को स्थापित हुए दस वर्ष न होजांय | 
गाने वाले संघीय क्रानून में इस बात की व्यवस्था होगी 

' राज्य के नरेश इस कर के उपलच्य में संघ को, संघीय 

द्वारा निर्धारित रकम दें । यदि कोई नरेश आडीटर जनरल 

हो तो वह संघीय न्यायालय में अपील कर सकेगा d 
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का निर्धारित प्रतिशत भाग प्रान्तों तथा संघान्तरित राज्यों में 
वितरण किया जायगा । 


कुछ कर या शुल्क ऐसे हैं जिनकी आय संघ सरकार की 
आय न होने पर भी उन्हें लगाने ओर वसूल करने का कार्य वह 
ही करेगी । संघ सरकार इस आय को ( चोफ़ कमिश्नरों वाले 


प्रान्तों से मिलने वाले भाग को छोड़ कर, शेष ) गवनरों के प्रांतों . 


तथा संघान्तरित राज्यों में संघीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानून के 
अनुसार, वितरण कर देगी । यह व्यवस्था इस लिये की गयी हे 
कि संघ सरकार के द्वारा यह काय किये जाने में सुविधा, समानता 
तथा मितव्ययिता होगी | उपयक्त कर या शुल्क निम्न लिखित हैं:- 
कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर 
गैर-अदालती ( हुंडी, चेक, प्रामिसरी नोट और बीमा पालिसी; 
आदि पर लगाने वाला ) स्टाम्प शुल्क, रेल या वायुयान से जाने 
वाले यात्रियों तथा सामान पर अन्तिम स्थान कर ( टरमिनल 
टेक्स ), रेल के किराये भाड़े पर कर d A 


प्रान्तीय सरकारों की अन्य आय के मुख्य साधन निम्न लिखित 
हैं :--अदालतों की Hla, जंगल, आबपाशी, मादक पदाथ, कर 
(आबकारी ), मछलियों का व्यवसाय, भूमि कर, मालगुज़ारी 
कृषि-भूमि पर उत्तराधिकार कर, विलासिता ( जिसमें जुआ स 
आदि भी सम्मिलित है ) का कर, नदियों या नहरों के रास्ते 


लगाएंगी और वसूल करेंगों। 
सघ की विशेष आय---संघ की आय के साधन 


बताये जा चुके हैं यदि उनसे संघ सरकार को काफी आये न. 
हो तो विधान में यह व्यवस्था की गयी है कि संघीय#ठयवस्थापक 
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मंडल, उन मद्दो पर, जिनकी आय प्रान्तो में वितरण की जाती है | 
र अतिरिक्त कर लगा कर उनकी आय बढ़ाले । इन अतिरिक्त करों 
“से जो आय होगी, वह संघ की आय होगी । जब संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल अतिरिक्त कर लगाएगा, तो जिन संघान्तरित ) 
राज्यों में आय कर न लगे, वे संघ को इतनी रक्कम देंगे, जितनी | mE 
उसको उनमें आय-कर लगने की दशा में मिलती | B 


घाटे पर चलने वाले प्रान्तो की सहायता-इस बात के i 

लिये व्यवस्था कीगयी है कि घाटे पर चलने वाले प्रान्तों को संघ ‘ es 

सरकार सहायता देकर उनकी शिति दृढ़ करे। आवश्यकता होने ie 

' पर, संघीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानून के अनुसार नमक कर, a 

` तमाखू आदि देशी माल पर कर, तथा निर्यात कर से होने वाली Bu 

. आय का कुछ भाग प्रान्तों तथा संतान्तरित राज्यों को दिया 
*जासकेगा | 


ज्यूट, या ज्यूट के समान के नियात कर से होने वाली आय 
का आधा, या सम्राट द्वारा निधोरित आधे से अधिक, भाग बंगाल 
आदि प्रान्तों तथा संघान्तरित राज्यों को उनके उत्पादन के अनुपात 
से दिया जायगा | इसके अतिरिक्त, संघ की आय में से, सपरिषद्‌ 
“द्वारा निधोरित wat प्रान्तों की सहायताथ दी जांयगी; ये 
भिन्न भिन्न प्रान्तो में उनकी आवश्यकतानुसार प्रथक प्रथक 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोड़कर अन्य किसी 


तों और देशी राज्यों का क्रण-- स-परिषद | 
अब भारतवर्ष की आय की जमानत पर ऋण न ५ 
संघ को एवं प्रान्तों को अपनी अपनी आय की 
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जमानत पर ऋण लेने का अधिकार होगा | ऋण उस सीमा तक 
लिया जायगा जो क्रमशः संघीय या प्रान्तीय व्यत्रस्थापक्र मंडल 
क़ानून द्वारा निश्चित करें। कोई प्रान्त, संघ की स्वीकृति त्रिना 
WAIT के बाहर से कोई ऋण नहीं ले सकेगा D P 


संव प्रान्तों को, एवं संघान्तरित राज्यों को ऋण दे सकता 
है, और जामिन द्वोकर दूसरों से भी दिला सकता है, यह ऋण 
देना या दिलाना उस सीमा तक होगा, जो संघीय व्यवस्थापक * 
मण्डल निश्चय करे । 


सरकार के वर्तमान ऋण सम्बन्धी व्यवस्था-सपरिषद | 
भारत मंत्री का जो ऋण या अर्थिक दायित्व भारतवर्ष के | 
सम्बन्ध में है, वह संघ और प्रांतों के नाम हो जायगा । उसके, * 
dues में दिये जाने वाले मूल धन या सूद के सम्बन्ध में संघीय" 
या प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को किसी कर की रक्रम काटने का 
अधिकार न होगा | j 


[ भारतवर्ष के सरकारी ऋण के सम्बन्ध में पहले लिखा जा/ चुंका 
है, ( देखो, w १४४ ) | कांग्रेस द्वारा नियुक्त कमेटी ने प्रमाण तथा 
आंकड़ें देकर बताया है कि इस का दो तिहाई भाग ब्रिटिश साम्राज्य के | 
हित के लिये ad किया गया है; उससे भारतवर्ष का कुछ # 
हुआ । ब्रिटिश सरकार चाहे तो इस विषय में निस्पक्ष जां 


% हमें ऋण लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिये, जहां से 
अच्छी शर्तों पर मिल सके, लें । इंगलेंड आदि किसी 
ही ऋण लेने में यह बात नहीं होती । 
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कोई कर नहीं. लगता, इससे भारत सरकार को प्रति वर्ष लगभग एक 
करोड रुपये की हानि होती है । जिन ब्रिटिश नागरिकों को भारतवर्ष से 
सूद आदि की य्यामदनी होती है, उन पर हमें आय-कर लगाने का अधि- 
कार होना चाहिये । ] 


भारत मंत्री को आवश्यक घन देने की व्यवस्था-- 


| 
संघ ओर प्रत्येक प्रान्त इस बात की व्यवस्था करेगा कि भारत- | " 
संत्री और ars कमिश्नर के पास समय समय पर इतना रुपया | 
रहे कि वह ऐसा खर्च कर सकें जो उन्हे संघ या प्रान्त के सम्बन्ध । i ? 
में करना हो, तथा बह्‌ पेन्शन दे सकें जो ब्रिटिश संयुक्त राज्य di, । | 


+ . iN ` `~ 
या भारत-मंत्री अथवा हाई कमिश्नर द्वारा, दी जाने वाली हो । 


Se, देशा राज्यों, और प्रान्तों को,कुछ करों से मुक्ति- 
संघ की सम्पत्ति प्रान्त या सघान्तरित राज्य के लगाए हुए करों | 
से मुक्त रहेगी, सिवाय उस दशा के जब कि संघीय क़ानून में ही 
ऐसी, व्यवस्था हो । कुछ अपवादों को छोड़कर, किसी प्रान्तीय 
सरकार पर, या संघान्तरित राज्य के नरेश पर, ब्रिटिश भारत की 

। भूमि या इमारतों, या ब्रिटिश भारत में होने वाली आय के i 
सम्बन्ध में कोई संघीय कर न लगाया जायगा | | 


ह अपने पद से संघीय न्यायालय के जज की तरह 
जायगा | उसकी, तथा उसके विभाग के सदस्यों की 


न्त का व्यवस्थापक मण्डल, प्रान्तीय शासन सम्बन्धी 
rade ü iN 
के अमल में आने ( सन्‌ १६३७ go) के दो वर्ष बाद, 
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अपने प्रान्त के आडिटर-जनरल का वेतन उक्त प्रान्त की आय 
से देने का क्रानून पास करदे तो सम्राट्‌ उस प्रान्त के हिसाब को 
जांच के लिये आडिटर-जनरल की नियुक्ति कर देगा । यह नियुक्ति 
उक्त क़ानून के बनने के तीन वप से पहिले न होगी | 

संघ का हिसाब संघीय आडिटर जनरल द्वारा निधारित 
ओर गवनंर-जनरल द्वारा स्वीकृत रीति से रखा जायगा । और, 
qidi का हिसाब संघीय आडिटर जनरल की हिदायतों कै अनुसार 
तथा गवनर--जनरल द्वारा स्वोकृति रीति और सिद्धान्त से रखा. 
जायगा । ( संघान्तरित देशी राज्यों के हिसाब के लिये कोई 
व्यवस्थ निधोरित नहीं है ) | 


इंगलैंड में होने वाले आय व्यय के हिसाब की जांच-- 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य में होने वाले भारतीय आय व्यय के हिसाब 
की जांच करने वाला अधिकारी eus होम एकाउंटस आडिटर” 
कहलायेगा | इसकी नियुक्ति गवनर-जनरल अपनी मर्जी से 
करेगा | वह सपरिषद सम्राट्‌ या संघीय व्यवस्थापक मंडल क्के 
आदेशानुसार संघ, संघीय रेलवे अधिकारियों, तथा प्रान्तो के उस 
आय व्यय की जांच करेगा, जो ब्रिटिश संयुक्त राज्य में EDO यह 
अधिकारी संघोय आडीटर-जनरल के निरीक्षण में रहेगा | इस 
की, तथा इसके विभाग की वेतन, भत्ता और पेन्शन संघ की अ 
से दी जायगी i 


' ब्रिटिश सरकार के, देशी राज्यों सम्बन्धी कार्यों : 
की जांच संघीय आडिटर-जनरल करेगा, और जहाँ 
हिसाब का सम्बन्ध ब्रिटिश संयुक्त राज्य से है, « 
उक्त अधिकारी की ओर से “ इंडयन होम oum 
करेगा | उक्त अधिकारी सब हिसाब की बार्षिक 
मंत्री को देगा । 
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घ आर दशा राज्य; राजस्व सम्बन्धं--ब्रिटिश भारत 
ओर देशी राज्यों में राजस्व सम्बन्धो कई समस्याएं हैं | उदाहरण- 
वत्‌ एक मुख्य विषय सेना है अभी तक भारत सरकार ही इस 
सम्बन्ध में सब व्यय करती रही | हैदरावाद आदि कुछ राज्यों ने 
अपने हिस्से के सैनिक व्यय से मुक्त होने के लिये ब्रिटिश सरकार 
को कुछ जमीन दे दो, वे इस जमीन का साधारण कर लेते रहे | 
कुछ राज्य अपने यहां कुछ सेना रखते अवश्य हैं, पर अधिकांश 
राज्यों की सेना प्रदशोन मांत्र के लिये होती है, वह देश-रक्षा के 
काय में सहायक नहीं हो सक्ती । आतः इसके आधार पर, वे 
संधान्तरित होजाने पर अपने हिस्से के सैनिक व्यय से मुक्त नहीं 
“रह सकते | कुछ राज्य केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष fauna 
, ( 'दरीब्यूट? ) के रूप में निर्धारित wea देते हैं । यह रक्कम प्राय 
प्रान्तीय सरकारें वसूल करती हैं । ( कुछ छोटे छोटे राज्य अपने 
पास के बड़े राज्यों को उक्त प्रकार की wea देते हैं।) संघ 
शासन में ऐसी देनगी बन्द हो जांयगी | अस्तु, विचारणीय प्रश्न 
aed कि राज्यों पर सैनिक व्यय का कितना भार रहे, और 
१५ ज्ञिन रोज्यों की कुछ भूमि संघ सरकार के अधीन रहे उसके 
उपलक्ष्य में वे उक्त भार. के कितने हिस्से से मुक्त रहें । 


प्रश्‍न आयात निर्यात कर सम्बन्धी है। देशी राज्यों में 
[त से जो माल आता है, तथा उनका जो अन्न आदि 
गरत में जाता है, उस पर देशी राज्य कर लेते हें । कुछ 
बन्दरगाहों पर अधिकार रखने के कारण आयात 
पूल करते हैं, यद्यपि भारत सरकार भी वह कर 
ज्यों के, संघ में सम्मिलित होने की दशा में यह 

aa होता है कि जब देशी राज्यों को उक्त कर लेने से 
त होना पड़े तो इसके उपलच्य में उन्हे संघ की आय में से 
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कितनी रक्रम मिले । इसी प्रकार नमक कर आदिको अन्य | 

समस्याएं भी हैं ye 3 
ie | 


समस्याआ का हरू--विविध राज्यों की इन समस्याओं 
का स्वरूप और परिमाण उनको परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न 
है । प्रत्येक राज्य संघ में सम्मिलित होते समय जो शतनामा उपस्थित 
tur, उसमें उस राज्य की उक्त समस्याओं के सम्बन्ध में व्योरे 
वार विचार रहेगा । विधान में कुछ मोटी मोटी व्यापक बातें दी 
गयी हैं । संघ सम्राट्‌ को संघान्तरित राज्यों सम्बन्धी कार्ये 
सम्पादन के लिये आवश्यक रक्कम दिया करेगा | सम्राट्‌ चाहे तो 
निर्धारित नियमों के अनुसार किप्ती राज्य से मिलने वालो कुळ » 
रक्कम या उसका कोई भाग बीस साल तक माफ़ कर सकता है । 
संघ या प्रान्तों की आय से कोई खच ऐसा न किया जायगा, जो 
भारतवष या इसके किसी भाग के लिये न हो; परन्तु संघ या 
प्रान्त ऐसे कार्य के लिये सहायता दे सकते हैं | गवनेर-जनरल | 
तथा गवनर संघ या प्रान्त की आय की रक्रम सुरक्षित रखे जाने 


आर उसके खच किये जाने की पद्धति के विषय में i. 


! 


$ 


व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार, बना सकते हैं | 


~~ eee. 

वशष वक्तव्य--संघ सरकार द्वारा अतिरिक्त Be 
का उल्लेख इस परिच्छेद में पहले किया जा चुका है. 
दशा में भी, विधान में यह व्यवस्था नहीं है कि संघ 
बात की पूण रूप से जांच पड़ताल करे कि संघ का प्र 
(ब्रिटिश भारत का प्रान्त, या संघान्तरित राज्य) अप 
के हित का सम्यग्‌ लक्ष्य रखते हुए खचे कर रहा है 
अधिकांश राज्यों के नरेश अपने व्यक्तिगत या पा 
के लिये मनचाही und aa कर डालते हैं 
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नहीं है। बड़ी आवश्यकता है कि जब तक राज्यों में उत्तरदायी 
शासन स्थापित न हो, संघ सरकार उन पर इस सम्बन्ध में 
नियन्त्रण रखे, जिससे जनता का यथेष्ठ हित साधत हो । 


EN 


खत FRG! 


संघ विधान और भारतवषे 


वीन विधान सम्बन्धी अन्य विविध बातों की आलोचना 
प्रसंगानुसार पहले की जा चुकी है। इस परिच्छेद में इस वात 
का; विचार किया जायगा कि भारतवष में संघ निम्माण का क्या 
उद्देश्ये होना चाहिये, और वतमान विधान में क्या geai हैं, 


` 


जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक हे | 


संघ EAT का उद्येश्य--भारतवर्ष में संघ निर्म्माण 

का उद्देश्य यह होना चाहिये कि यहां विविध भागों में भाषा, 
रहने सहन आदि की भिन्नता होते हुए भी यह. राष्ट्र इस प्रकार 
E त हो कि इसके सब अंग सम्मिलित रूप से सोचना 
FARA औरे व्यवद्दार करना सीखें:--संघ की सब महत्व-पूर्ण 
ASTON aia नीति हो; व्यापार वाणिज्य, राजस्व और 
daca में एक निर्दिष्ट सीमा तक समानता रहे संघ को 
भरन Say करने तथा विदेशों से राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्ध 
वंचिल्त करने की स्वतन्त्रता हो; उसे अपना आदश प्राप्त करने 


^ 
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में, संसार में अपना आर्थिक और राजनैतिक पद प्राप्त करने में, 
सुविधा हो। {FY 


भारतीय सघ- जैसा पहले कहा जा चुका है भारतीय 
संघ के दो मुख्य भाग ब्रिटिश भारत और देशी राज्य होंगे । इत 
तेनों की शासन पद्धति में महत्व-पूर्ण अन्तर है । त्रिटिश औाँरैत 
में लोक सत्तात्मक शासन पद्धति और संस्थाएं कुळ अपूण रू 
में ही सही, विद्यमान हैं | इसके विपरीत देशी राज्यों में di 
सत्तात्मक शाप्तन पद्धति है, प्रजा प्रतिनिधियों का उसमें प्राय 
भाग ही नहीं है । ऐसे दो भागों का संघ बड़ा विचित्र ही होग 
विधान में, इनके अन्तर को घटाने के लिये यह व्यवस्था भी नहीं 
की गयी है कि देशी राज्यों में क्रमशः उत्तरदायी शासन पद्धति . र 
प्रचलित की जाय | इसके बिपरीत उनका सम्राट से प्रथक ओर 
सीधा सम्बन्ध रहने की व्यवस्था करके उन्हें न्रिटिश भारत से 
ओर भी दूर करने को योजना की गयी है, (देखो प्रष्ट २० 4 १०) 


सघ विधान--भारतवष का नवीन विधान इस देश 
केवल विदेश नीति और व्यापार के सम्बन्ध में, वरन 
रक्ता और आन्तरिक प्रबन्ध में भी परतंत्र बनाये हुए है ।अ 
शासन के सम्बन्ध में, पहले कहा जा चुका है | केन्द्रीय 
सञ्चालन के लिये प्रायः समस्त शक्तियां ओर अधिकार 
जनरल को सौंप दिये गये हें । उसके भारतीय मंत्री 
अपने पद्‌ पर रहेंगे, जब तक कि वे उसकी I 


उसके अधीन ही हैं। इस प्रकार, संघ सरकारका 


कुछ गवनेर-जनरल को मर्जी, विवेक या व्यक्तिगत 
अवलम्बित होगा, और जब वह अपने विशेषाधि 
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लेगा--जैसा कि वह बिधान के अनुसार कर सकता है--तो 
भारतवष की राजनेतिक स्थिति केसी. होगी इस बात का सहज 
ही अनुमान किया जा सक्रता है 


Eos व्यवस्थापक मए्डळ-- संघीय व्यवस्थापक मंडल 

यवस्थापक सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया है, 

र साथ में दसरी सभा (राज्य परिषद) की व्यवस्था करदी गयी 

। यह अत्यन्त हानिकर है। फिर, मंडल के अधिकार भी अत्यल्प 

। संघ सरकार बहुत ही कम विषयों में उसके प्रति उत्तरदायी 

गी | जिस प्रकार सन्‌ १६३५ Zo के विधान के अमल में आने 

4 मे ga भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थी,उसी 

प्रकार भावी संघ सरकार भी उसी की इच्छानुसार शासन कार्य 

सम्पादन करेगी । भारत और इङ्गलेंड के हितों के संघर्ष के 

saat पर उसका भारतीय हितों की अवहेलना और इङ्गलेंड के 
T3 की रक्षा करना स्वाभाविक है। 


e राज्या क प्रातानाध--संघीय व्यवस्थापक मंडल 
में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का, बहुत बड़ा भाग है । पहले 
बताया. जोचुका है, ये प्रतिनिधि केवल ७,५६,८१,६१२ जन-संख्या 
वाले राज्यों के हे, जब कि उनकी कल जन संख्या ८,१३,१०,८४५ 
० | प्रकार २३ लाख से अधिक जन संख्या वाले राज्यों की 
हे प्रतिनिधि नहीं है। फिर, जिनके प्रतिनिधियों की 
बह भो कैसी है ? जनता के निर्वाचित सद्स्य संघीय 
क Wes में भाग नहीं ले सकेंगे। वरन्‌ नरेश और उनके 
ही राज्यों के प्रतिनिधि माने जांयगे । इनसे राज्यों 
हनि ही होगी | कारण, नरेशों को विशाल भारतवर्ष 
सें भग लेने का अबसर मिलेगा, और उनका महत्व 
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बहुत बढ़ जायगा; ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रसंघ में भी उन्हें इस 

समय की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा; फलस्वरूप, _ 

प्रजा को उनकी निरंकुशता के विरुद्ध आन्दोलन करने में ओर 
पी अधिक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा | पू 


देशी राज्यों से इस समय ब्रिटिश भारत को आयात 
आदि के रूप में काफी आय होती है, संघ-स्थापना के बाद 4 
आय संघ सरकार को होगी | अतः इन राज्यों की प्रजा को 
द्वारा उसका खच किये जाने में, अपना मत देने का प्रत्य 
अधिकार होना चाहिये। 


ब्रिटिश भारत को चिन्ता--संघीय व्यवस्थापक - 
में नरेशों यां उनके द्वारा नामज़द व्यक्तियों का सदस्य होना 
ब्रिटिश भारत की जनता के लिये और भी चित्तनोय है | l 


शासन में, जनता का भाग्य-निणुय करने में पंजीबादियों 
दारों, अंगरेज व्यापारियों ओर ऐंग्लो-इंडियनों का ही हाथ: 
होगा, वरन्‌ देशी राज्यों के विशुद्ध सत्ताव!दियों के गुट्र* क 
हाथ होगा | राज्य परिषद्‌ के २५० सदस्यों में से १०८ 
चालीस फी सदी और सङ्घीय व्यवस्थापक सभा ( Ud 
३७५ सदस्यों में से १२५ अर्थात्‌ एक-तिहाई सद्स्य रा 


सदस्यों को अपनी ओर मिलाकर, अपने बहुमत सॅ 
के राष्ट्रीय और प्रजा सत्तात्मक शासन के प्रेमी सद 
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। इस प्रकार, भारतीय राजनीति के अधिक अग्रसर 
ii € ~ ~ ES . है 

j होने के स्थान में उसके और प्रतिगामी होने की आशंका है। 


_ यह भी विचारणीय है कि सङ्घीय व्यवस्थापक मंडल के अधि- 
he ब्रिटिश भारत सम्बन्धी हैं, और उनके निर्णय में 
राज्यों के “ प्रतिनिधियों ? का भारो हाथ रहेगा-और वे प्राय 
सरकार के संकेतानुसार चलने वाले होंगे । इसके साथ ही 
संघ शासन विधान में इस बात को बड़ी सतकंता-पूर्ण व्यवस्था 
'गयी है कि देशी राज्यों सम्बन्धी विषयों के निणय में ब्रिटिश 
कप के प्रतिनिधियों को भाग लेने का कोइ अधिकार न हो। 

तः ब्रिटिश भारत के निवासियों को चिन्ता है कि संघ शासन का 

व स्वरूप रखा गया है, उससे वे देशी राज्य निवासी बन्धुरा की 
दशा सुधारने में सफल न होंगे, उलटा, नरेशों का सम्बन्ध ब्रिटिश 
“भारत की राजनेतिक उन्नति और प्रगति के साग में कांटे डालने 
चाला सिद्ध होगा | | 


धार को आवश्यकता- -उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट | 

afta संघ शासन, बहुत दोष-पूण हे । इसके प्रति 
[रतीय जनता की उदासीनता, तथा निरुत्साह होना स्वाभाविक 
इसका यह आशाय नहीं कि'संघ शासन पद्धति भारत 
[ये उपयोगी नहीं | बात यह हे कि संघ शासन वास्तव 
शासन होना चाहिये । उसकी बतम।न योजना में निम्न 
होने अत्यन्त आवश्यक हैं :-- 


रतीय संघ अपने आन्तरिक तथा वाह्य राजनैतिक 
त्र होना चाहिये aa किसी अन्य राज्य के अधीन 
ये; उसे अपनी राष्ट्र नीति, Gea नीति तथा sar 
नीति निर्धारित करने का पूण अधिकार होना 
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चाहिये । ( २ ) संघीय विषयों में उन सब केन्द्रीय विषयों क 
समावेश होना चाहिये, जो देश-हित.की दृष्टि से आवश्यक E E । 
चाहे उनका इस समय देशी राज्यों से ही सम्बन्ध क्‍यों d हि 

(३) संघीय व्यवस्थापक सभा का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिये, ..' 
ओर मंडल की दोनों सभाओं में राज्यों की ओर से भाग लेने ) 

वाले सदस्य उनकी प्रजा के द्वारा निवांचित व्यक्ति होने चाहिये, «न 

कि नरेश या नामजद किये हुए व्यक्ति। (४) विधान में नागरिकों 

के मूल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये (x : 
नई सरकार का काय सफलता-पूवक चलाने के लिये PTDL 
अनुकूलता होनी चाहिये | इसके वास्ते प्रथम तो संघ को साव 
जनिक ऋण के भार से मक्त किया जाना चाहिये; उसका दो 
तिहाइ भाग साम्राज्य-हित के लिये ही खच किया गया है ( देखो, , 
gg २५४), अर एक-तिहाइ का मुक्त करना इंगलैंड के लिये कोई. 7| 
बड़ी बात नहीं है; आयर्लेड के साथ वह ऐसा कर चुका RO 
आर्थिक सफलता के लिये शासन कार्य का व्यय भी कम होना 
चाहिये, प्रजा के कर-भार को कम करने, अथवा प्राप्त करों, के... 
uska सम्बन्धी कार्यो में लगाने की आवश्यकता है । (६) | 
देशी राज्यों से प्रजातंत्र-मूलक शासन स्थापित करने का ओः 
किया जाना चाहिये और जब तक वेसा शासन स्थापित न. 
उन पर संघ सरकार सावभौम सत्ता के अधिकारों 


कह चुके हैं, ( देखो, प्रष्ट २००) | ag इस 
विचारणीयः है। इन सुधारों के.बाद संघ शासन 
यथेष्ठ/कल्याणप्रद होगा। DAA, 
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-६--भारतीय जागति Indian Awakening 


` १०--निवौचन नियम Election Guide *** 


१ सरकारी Hat तथा राष्ट्रीय विद्यालयों में 
पाठ्य पुस्तकों, पारितोषिक और पुस्तकालये ड 
— बिशेष उपयोगी — 


A Rr 

भारताय ग्रन्थमाला 
१--भारतीय शासन (सातवां संस्करण) `" 
२--भारतीय विद्यार्थी बिनोद ( तीसरा संस्करण ) 
३ भारतीय राष्ट्र निम्माण ( दूसरा संस्करण ) 
४-हिन्दी में same ओर राजनीति साहित्य 
५ सरल भारतोय शासन es 


( दूसरा संस्करण ) 
७--विश्ववेदना eee eee eee 

८--भारतीय चिन्तन tee 
६--भारतीय राजस्व Indian Finance *** 


११--बानत्रह्मचारिणी कुन्ती देवी 
१२--राजनीति शब्दावली Political Terms 
१३- नागरिक शिक्षा Elementary Civics 
( दूसरा संस्करण )£ ° 

१४--्रिटिश साम्रज्य शासन 
१४-- श्रद्धा ज्ञाल ००० "rr eee s 

१६--भारतीय नागरिक Indian Citizens 

७--भव्य बिभूतिया 008 = 
१८--अथ शास्र शब्दावली Economic Terms "”” 

१६--कौटिल्य के आर्थिक बिचार cU 2: 
x भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
x नागरिक xr Citizenship 
“भगवानदास केला, भारतीय प्रन्थमाला, वन्द 
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आगत संख्या ./.3..2.9./& 
Eu नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 


अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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